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 8846  गत  पांच  वर्षों  से  डाक  No-ncommissioning  of  Rs.  5  lakh  project

 तथा  तार  विभाग  को
 of  P  &  T  department  for  last  five  years...  61

 5  लाख  रुपये  की

 योजना  का  कायें  आरम्भ

 न  होना

 8847  भारत  मे  जनसंख्या  में  Speech  by  Shri  Naval  H.  Tata  regarding  unemploy-
 ment  explosion  in  India  in  1970  on  account

 वुद्धि  पर  कोई  नियंत्रण  of  unchecked  population  Growth  61  --62

 होने  के  कारण  ag

 1970  में  श्रत्यधघिक

 बेरोजगारी  के  बारे  में

 श्री  नबल  एच ०  द्वारा

 की  भारत

 Display  in  shops  in  Delhi.of  furs  of 8848  दिल्ली  में  जिन  पशुओं  के
 62-63

 बध  पर  प्रतिबन्ध  लगाया
 Animals  whose  killing  is  banned

 गया  है  दुकानों  पर  उनके

 फलों  बालों

 वाली
 कड  नद

 न

 8849  दिल्ली  स्थित  सरकारी  Survey  of  direct  and  internal  Telephone
 connecton  in  Government  Departments

 विभागों  में  सीधे  तथा  63 in
 Delhi

 श्रन्तकर्यालय  टेली  फोनों

 का  सर्वेक्षण

 8850  दिल्ली  प्रशासन  द्वार  Report  of  Restaurant  ‘Committee  apointed
 Adm by  Delhi  faults  inist |  ration

 63  64

 नियुक्त  रेस्तरां  समिति

 का  प्रतिवेदन

 8851  पंजाब  को  गांवों  के  विकास  Assistance  to  Punjab  fo.  St  rvey  of
 Villages

 for  their  development  64
 के  लिये  उनके  सर्वेक्षण

 हेतु

 8852  भारतीय  खाद्य  निगम  Complaint  against  an  Engincer  of  FCI  for

 के  एक  ई  जानी wea’  यर  के
 accepting  bribe  64-65

 विरुद्ध  रिश्वत  लेने  की

 शिकायत

 (  viii  )
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 8853  कृषि  उत्पादन  के  सम्बन्ध  Meeting  of  Central  Advisory  Committee  for

 Agricultural  Production  ee
 में  केन्द्रीय  सलाहकार

 65-66

 afafa  की  बैठक

 8854  Leakage  of  file  of  DG  AIR  67
 झ्राकादशवाणी  के

 निदेशक  के  कार्यालय  की

 फाइल  के  भेदों  शादी  का

 बाहर  के  लोगों  को  पता

 चलना

 8855  दिल्ली  दुग्ध  योजना  केन्द्रों  Students  and  non-student  girls  employed  at

 पर
 D,  M.  5,  Booths  owe

 67-68 नियुक्त  विद्यार्थी

 तथा  गेर-विद्यार्थी

 कियां

 Expenditure  on  development  of  agriculture  in 8856  चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 68 Haryana  under  Fourth  Plan  क

 में  हरियाणा  में  कृषि

 के  विकास  पर  व्यय

 8857  हिसार
 में  Setting  up  of  dry  farming  centre  in  Hissar

 (Haryana)  oe  68
 रानी  खेती  केन्द्रों  को

 स्थापना

 8858  Creation  of  Buffer  stock  of  oil  seeds  eee  68-69 तिलहन  का  रक्षित  भंडार

 बनाना

 8859  मध्य  प्रदेश  में  गायों  के  Programme  of  animal  husbandry  for  Cows  in  M.  | भू  69

 faa  ay  पालन

 क्रम

 8860  मध्य  प्रदेश  में  होशंगाबाद  Conversion  of  branch  post  offices  in  Hoshangabad
 ह  र  A and and  Ract  N a4GQ0  aN  imar  of  Ma  an! dhyv

 नि a  Pradesh  into
 तथा  get  निमाड़  स्थित

 Sub  Post  offices  eee  69-70

 शाखा  डाक
 घरों

 को

 उप-डाक  घरों  में

 लना

 8861  भारत  पाकिस्तान  पिघले  Rehabilitation  of  Refugees  from  Pak.
 after  Indo-Pak.  conflict  in  Madhya

 के  बाद  पाकिस्तान  से  Pradesh  eee  ee  70

 gra  दरबारियों  का

 मध्य  प्रदेश  में  पुनर्वास

 (ix )
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 8862  बीज  वर्धन  wry  Seed  multiplication  farms  .  70

 8863  मोटे  दालों  तथा  Adoption  of  scientific  research  and  technique
 व्यापारिक  फसलों  का  for  increasiing  production  of  coarse  grain,

 pulses  and  commereial  crops  70-71
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये

 वेज्ञानिक  अ्रनुसन्वान

 तथा  तरीकों  का

 नाया  जाना

 8864  उत्तर  प्रदेश  को  खाद्यान्नों  Increase  in  supply  of  foodgrains  to  U.  P.  .  71

 at  सप्लाई  में  वृद्धि

 8865  देवनागरी  fafa  में  Installation  of  Teleprinters  in  Devanagari

 प्रिंटरों  का  लगाया  Script  and  their  production  eee  oe  71-72

 STAT  तथा  उनका

 उत्पादन

 8866  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  Special  Scheme  on  Development  of  Agriculture
 in  U.  P.  under  Fourth  Plan  eon  कक क  72

 में  उत्तर  प्रदेश  में  कृषि

 के  विकास  की  बिशेष

 योजना

 8867  गुड़  का  उत्पादन  Gur  Production  eee  eee  73

 $868  लखनऊ  प्रतिरक्षा  डिपो
 Supply of  sub-standard  foodgrains  to  Lucknow

 को  घटिया  किस्म  के  Defence  Depot  ee  73

 खाद्यान्नों  की  सप्लाई

 Supreme  Co  urt  deci Et  UV:  sion  on  Hospitals  as  an
 $869  भ्र स्प तालों  को  उद्योग  के

 eee  क  कक  74 Industry
 रूप  में  मानने  के  बारे

 में  उच्चतम  न्यायालय

 का  मिर्ज़ा

 8870  कमी  की  स्थिति  के  कारण  Relief  to  ए  &  T  staff  of  Darbhanga  due  to

 Scarcity  conditions  74
 दरभंगा के  डाक  तथा

 तार  विभाग  के

 चारियों  को  राहत

 8871  दरभगा  डाक  घर  के  कब्जे  Accusition of  land  and  building  occupied
 .  74-715 में  इमारत  तथा  भूमि

 Darbhanga  Post  Office

 का  हरिजन

 x)
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 8872  बोकारो  स्टील  सिटी  Disparity  in  payme  of  Project  construction

 टेलीफोन  एक्सचेंज  के
 allowance  to  staff  of  Bokaro  eel  City
 Telephone  Exchange  च  eee  75-16

 कर्मचारियों  को  परि७

 निर्मा  भत्ता

 देने  में  विषमता

 8873  बोकारो  स्टील  सिटी  Medical  Facilities  to  P  &  T  Staff  at  Bokaro

 अस्पताल  से  बोकारों
 from  Bokaro  Steel  City  Hospital]  76.0

 स्थित  शाक  व  तार

 कमंचारियों  को

 रसा  सुविधायें

 8874  कमला  मोंटी  रोजगार  Enquiry  against  Recruitment of  class  IV

 कार्यालय  के  माध्यम  से
 officers  by  Senior  Superintendent's
 Division  of  R.  M.  S,  New  Delhi  through

 रेलवे  हाक  नई  Kamla  Market  Employment  Exchance  eee  76-77

 दिल्ली  के  वरिष्ठ

 तक  के  विभाग  द्वारा

 की  गई  ae  श्रेणी

 के  कर्मचारियों  को

 भर्ती  के  विरुद्ध  ata

 887  लोगों  में  बहादुरी  की  A.  programmes  for  infusion  of  spirit  of
 Bravery  in  people  oe  ooo  44.0 भावना  पदा  करने  के

 झाकादावाणी  के

 8876  वाणिज्य  संस्थानों  के  Scheme  to  decide  minimum  wages  for
 employees  in  commercial  establisbment  eee  77-78

 कमरा  रियों  के  लिये

 न्यूनतम  वेतन  निर्धारित

 करने  की  योजना

 8877  खेती  के  आधुनिकीकरण  Recommendation  of  committee  on  Modernization
 of  Farming

 सम्बन्धी  समिति  को  78

 सिफारिश

 878  मंच  रियों  की  पदोन्नति  Staff  Promotion  ons  78

 8879  मंत्रालय  के  कोंचा  | परियों यों  Promotion  to  staff  in  Ministry  ,  79

 की  पदोन्नति

 (xi
 )
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 8880  संचार  विभाग  में  कार्य  L.  0,  UDC  and  Assistants  working  in

 कर  रहे  अवर  श्रेणी  Department  of  Communications  19

 उच्च  श्रेणी

 लिपिक  तथा  सहायक

 8881  वर्ष  1968-69  में  सूचना  Promotion  of  clerks  in  Ministry  of  information

 तथा  प्रसारण  मंत्रालय
 and  Broadcasting  during  1968-69  80

 t  के  लिपिकों  की  पदोन्नति

 8882  मध्य  प्रदेश  के  उन हाल  Telephone  facilities  in  Unhal  town  in  Madhya
 कस्बे  में  टेलीफोन  की  Pradesh  one  80-81

 सुविधायें

 8883  राजस्थान  में  टेलीफोन  Shortage  of  Engineers  in  Telephone  exchange
 in  Rajasthan,  ee  51.0

 केन्द्रों  में इंजीनियरों  की

 कमी

 8884  कोटा  में  Telephone  facilities  for  panchayat  centres
 in  Kota  (Rajasthan)  oe  81

 पंचायत  केन्द्रों  को

 फोन  सुविधायें

 8885  जयपुर  से  कोटा  के  बीच  Direct  turnk  line  between  Jaipur,-Kota  .  81

 सीघी  ट्रक  लाइन

 8886  चौथी  योजना  अवधि  के  Scheme  for  eradication  of  pests  and  crop

 श्रन्तगंत  स्थानिक  मारी  diseases  in  Endemic  areas  under  Fourth

 Plan  Period  oe  82
 क्षेत्रों  में  नाशी क्रीट  कौर

 फसल  रोगों  का

 लन  करने  के  लिए

 योजना

 8887  विश्वव्यापी  खाद्य  सहायता  Suggestion  made  by  India  in  Inter  Governmental

 कार्यों  के  सम्बन्ध  में  committee  of  world  food  programme
 82-83

 विश्व  खाद्य  किये  क्रम
 regarding  world  wide

 food  aid
 activities

 की  सरकारी

 समिति  का

 सुभाव

 8888  उद्योगों  में  दुर्घटना  के  Deaths  and  injurjes  to  workets
 due  to

 कारण  कर्मचारियों  की  accidents  in  industries  83

 मृत्यु  तथा  उनका
 घायल

 होना

 (  xii  )
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 8889  देश  में  दूध  की  मांग  Demand  of  milk  in  the  country  eee  on  83-84

 84 8890  वनस्पति  की  वार्षिक  मांग  Annual  demand  and  productin  of  Vanaspati

 तथा  उत्पादन

 8891  हिन्दी  स्टेनोग्राफर ों  को  Denial  of  Advance  increments  to  Hindi

 Stenographers  84
 afm  वेतन  वृद्धि  .  देने

 से  इकार

 8892  उत्तर  बिहार  के  Delay  in  gettting  trunk  calls  to  North  Bihar
 Cities  of  Samastipur,  Darbhanga  and

 दरभंगा  तथा
 Madhubani  85

 मधुवन  के  नगरों  के

 लिये  ट्रेक  काल  प्राप्त

 करने  में  विलम्ब

 Number  of  Russian  Films  shown  in 8893  भारत  में  प्रदर्शित  रूसी
 85-86

 चलचित्रों  की  संख्या
 India

 8894  दिल्ली  कौर  मद्रास  के  Direct  dialing  system  between  Delhi  and

 Madras  eee  86

 बीच  डायल  घुमाकर

 सीधे  टेलीफोन  करने

 कौ  व्यवस्था

 8895  मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  Application  of  Central  Labour  Laws  to

 public  Undertakings  in  Madhya  Pradesh  86-87

 उपक्रमों  पर  केन्द्रीय  श्रम

 कानूनों  का  लागु  होना

 e  87-88 8896  कपास  तथा  तिलहनों  का  Production  of  cotton  and  oil  seeds

 उत्पादन

 88 8897  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  Gift  of  chapatimaking  machine  by  UNICEF

 बाल  आपात  निधि  द्वारा

 रोटियां  बनाने  की

 मशीन  उपहार  में  देना

 $898  डाक  तथा  तार  विभाग  Decentralisation  of  Powers  of  P  &  T

 Department  88
 की  शक्तियों  का

 करा

 Import  of  Tractors  from  East  Germany  and 8899  पूर्वी  जमनी  कौर
 क  कके  89-90 Bulgaria

 रिया  से  ट्रैक्टरों  का

 आयात

 (  xiii)
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 8900  परिचित  बंगाल  में  भूमि  Setting  up  land  reforms  commission  in  West

 Bengal  for  distribution  of  land  ...  .  90
 वितरण  के  लिए  भूमि

 सुधार  आयोग  की

 स्थापना

 Acreage  under  high  Yielding  variety  of  paddy 8901  पश्चिम  बंगाल  में  आत्म
 90-91

 निर्भरता  के  लिये  धान
 for  self  sufficiency  in  West  Bengal

 की  झ्र धिक  उपज  देने

 वाली  किस्मों  के

 गीत  भूमि

 Looting  of  Fisheries  in  West  Bengal  and  their
 8902  संयुक्त  मोर्चा  शासनकाल

 में  पश्चिम  बंगाल  में
 Distribution  to  landless  peasants  cooperatives

 during  united  Front  Rule  te  eee  91-92

 मत्स्य  क्षेत्रों  का  लूटा

 जाना  तथा  उनका

 हीन  किसानों  में  बाटा

 जाना

 8903  परिचय  बंगाल  के  बाढ़  Remission  of  loans  and  other  Benefits  to

 flood  affected  areas  of  West  Bengal  eee  93
 प्रभावित  क्षेत्रों  को  ऋणों  द

 को  अदायगी  से  छूट

 सनौर  उनको  अन्य

 जाएं  देनों

 ry  93
 8904  कृषि  में  प्रयोग  होने  वाले  Subsidised  Fuel  for  Agricultural  use

 ईधन  के  लिये

 सहायता

 Pulses  purchased  for  Army  use  from  Delhi...  94.
 8905  सेना  के  उपयोग  के  लिए

 दिल्ली
 से  खरीदी  गई

 दालें

 8906  पंजाब में  गन्ने  का  कम  Purchase  of  sugarcane  crop  in  Punjab  due  to

 low  returns  oon  ooe  94-95.
 मुल्य  मिलने  के  कारण

 उसकी सरकार  दारा

 खरीद

 8907  संचार  सेवायों  के  प्रयोग  Production  of  Machines  and  Equipment  used

 in  Services  eee  95
 में  खाने  वाली  मशीनों

 तथा  उपकरणों  का

 उत्पादन

 xiv  )
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 $908  राज्यों  के  लिये  विपणन  Separate  offices  in  States  for  Marketing
 Development  programme  one  95 विकास  कार्यक्रम  हेतु

 अलग  कार्यालय

 8909  समुद्रपारीय  संचार  में  Taking  over  ownership  and  Maintenance  of

 में  प्रयुक्त  समुद्र  के  नीचे
 Under  Sea  Cables  used  by  overseas
 Communications  95-96

 डाले  जाने  वाले  केबिलों

 के  रखाव  तथा  उनको

 अपने  अधिकार  में

 लेना

 8910  प्रसारण  के  लिये  विज्ञापन  Rules  regarding  advertisement  for  Broadcast  96

 स्वीकार  करने  के  बारे

 में  नियम

 $911  भारत  के  लिये  निर्धारित  Radio  Frequencies  allotted  to  India...  oe  96

 रेडियो  फ्रीक्वेन्सी  ष

 8912  जम्मू  में  उच्च  abe  High  power  medium  wave  transmitter  at

 Jammu  ove  one  94-97 वाला  मीडियम  वेव

 ट्रांसमीटर

 8913  नहरों  का  निर्माण  करने  Progress  in  constructing  canals,  sinking  wells
 97 and  tube  wells

 कुए  खोदने  तथा

 कूप  लगाने  के  कायें  में

 प्रगति

 Elective  Representation  of  Youth  in  rural
 $914  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  युवकों

 ar  eas Vad  e  oe  97-98

 को  निर्वाचन  के  धारा

 पर  प्रतिनिधित्व  देना

 8915  सरकार  द्वारा  कारखानों  Appointment  by  Government  of  Labour

 Welfare  officers  in  Factories  oe  98
 में  श्रम  किनारा  «afta

 कारियों  की  नियुक्ति

 Steps  for  increase  in  number  of  cattle  Buffalos
 8916  भव  कौर

 oe  98  -100 and  Milch  cow

 पुत्रों  संख्या  में

 विधि  के  लिये  उपाय

 8917  मनीला  में वन  एशिया  One  Asia  Assembly  in  Manila  100

 एसेम्बली
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 authority  for  construction  of  houses
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 देना
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 काजा
 110-111

 संख्या  12  ast  15

 8935  संसद  सदस्यों  के  लिये
 T.  V.  Sets  for  M,  Ps.  111-112
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )

 LOK-SABHA
 DEBATES  (SUMMARISED

 TRANSLATED
 VERSION)

 लोक-सभा

 LOK--SABHA

 7  1970/17  1892

 Thursday,  May  7,  1970/Vaisakha  17,  1892  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत

 The  Lok-Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पोठासोन  हुए

 |  Mr,  Speaker  in  the  Chair

 के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 मंडपम  तथा  कोचीन  में  गहर  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  का  नया  तरीका

 *  1471,  थ्री  मंगला थमा डम :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मंडपम  में  गहरे  समुद्र  से  मछली  पकड़ने  के  एक  नये  तरीके  का  प्रयोग  किया

 गया  है  कौर  एक  विशिष्ट  प्रकार  की  मछली  पाई  गयी है  जिसका  मूल्य  2,000  रुपये  प्रति

 मीट्रिक  टन  है  कौर  जिसे  विदेशों  में  बहुत  पसन्द  किया  जाता  है  ;

 यदि  at,  तो  कया  ऐसे  प्रयोग  केरल  राज्य  में  भ्रलेप्पी  कौर  कोचीन  में  किये  गये  हैं

 या  किये  जा  रहे  कौर

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहेब
 :  से  .  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गया  है  |



 Oral  Answers  May  7,  1970

 विवरण

 जी  !  भारत-नावें  परियोजना  के  एक  पोत  द्वारा  मंडपम  से  दूर  गहरे  समुद्र  में

 भोंगा  मछली  पकड़ने  के  परीक्षण  किए  गए  हैं  ।  जमी  हुए  भिंगा  मछली  की  पुछ  तथा  मांस  से

 विदेशी  मण्डियों  में  लगभग  20,000  रुपए  प्रति  मीटरी  टन  प्राप्त  होते  हैं  न  कि  2,000  रुपए  |

 कन्या  कुमारी  से  कलानौर  तक  गहरे  जल  में  भिंगा  मछली  पकड़ने  के  परीक्षण  किए

 गए  हैं  ।  विशेषकर  विचलन  से  दूर  भ्रच्छे  स्थलों  का  पता  चला  है  ।

 परीक्षणात्मक  कार्यक्रम  में  100-200  फैदम  की  गहराई  में  मछवापोतों  से  क्रमबद्ध

 पद्धति  से  मछली  पकड़ना  शामिल  है  ।  अरब  तक  किए  गए  सर्वेक्षणों  से  पता  चलता  है  कि  गहरे

 समुद्र  की  भिंगा-मछली  की  नस्लें  मोटे  तौर  पर  एक  सी  गहराई  पर  पाई  जाती  हैं  ।  इन

 गहराइयों  में  स्थित  भिंगा-मछली  स्थलों  से  प्रति  घन्टी  190  से  300  किलोग्राम  मछली  पकड़ी

 जाती  है  ।

 शी
 मंगलाथुमाडम

 :  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  बारे  में  हाल  में  नाकुल  में  हुए

 सेमिनार  में  कौन  से  महत्वपूर्ण  निर्णय  किये  गये  थे  कौर  सरकार  ने  उन  नीतियों  पर  क्या

 वाही  की  है  ?

 श्री  अन्ना साहेब  fret  :  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  सम्बन्धी  सेमिनार  में  स्पष्ट  रूप  से

 निर्णय  नहीं  किया जा
 सेमिनार  नें  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  और  भारत  सरकार  उन

 सिफारिशों  की  जांच  कर  रही  हमने  यह  सुनिश्चित  कर  लिया  है  कि  सरकार  उसकी  सिफारिशों

 को  सबसे  भ्रमित  महत्व  देगी  क्योंकि  सेमिनार  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  से  सम्बन्धित  सभी

 विशेषज्ञों  ने  भाग  लिया  ar

 श्री  संगलाथमाडस
 :  मछली  विशेषकर  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  सम्बधी

 सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  बारे  में  कोचीन  में  क्या  सुधार  किये  गये  हैं  ?

 श्री  अन्ना साहेब  fret  :  मछली  पकड़ने  कें  लिए  कोचीन  में  एक  बन्दरगाह  का  निर्माण

 करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  बहुत  कुछ  काम  किया  जा  gat  है  ।  यहां  तक  fH  उसके  बिना  भी  कुछ

 मत्स्यनौकायें  कोचीन  में  दब  चल  रही  हैं  ।  कोचीन  में  मछली  साधने  की  सुविधायें  भी  उपलब्ध

 जैसाकि  माननीय  सदस्य  स्वयं  जानते  कोचीन  देश  में  एक  ऐसा  केन्द्र  है  जहां  से  संसार  भर

 में  बड़ी  मात्रा  में  मछलियों  का  निर्वात  किया  जाता  है  ।

 श्री  एस०  कन्डप्पन  :  विवरण  से  मुक्के  ऐसा  पता  चलता  हैं  कि  जमी  हुए  भिंगा  मछली  की

 पदों  तथा  मांस  की  प्रति  मीटरी  टन  से  विदेशी  मण्डियों  में  लगभग  20,000  रुपये  प्राप्त  होते  हैं  न

 कि  2,000  रुपये  ।  हम  संब  जानते  हैं  कि  कुछ  समय  से  मछली  का  निर्यात  ag  रहा  है  कौर

 विदेशी  मुद्रा  की  एक  अच्छी  राशि  प्राप्त  हो  रही  इसको  हट्टी  में  रखते  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  कया  सरकार  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  इस  विशिष्ट  कार्य  में  पर्याप्त  सुधार  करने  की

 स्थिति  में  कौर  यदि  तो  उन्होंने  क्या  उपाय  किये  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या

 सरकार  ने  मंडपम  स्थित  अझ्रंतुसंघान  प्रधान  कार्यालय  को  स्थानान्तरित  करने  तथा  उसे  किसी  wea

 स्थान  पर  स्थापित  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  ate  यदि  तो  क्यों ?
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 शनी  अन्ना साहेब  fet  :  जहां  तक  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कायें  का  विकास  करने

 का  सम्बन्ध  सरकार  के  पास  आगामी  चार  वर्षों  के  लिए  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  योजनायें

 गहरे-समुद्र  में  लगभग  300  मत्स्य नौका यें  काम  पर  लगाने  का  प्रस्ताव  है  शौर  श्रमिक  मछली  वाले

 स्थलों  का  पता  लगाने  के  लिए  पशचिमी  ale  पूरी  दोनों  तटों  पर  झ्रावइ्यक  सर्वेक्षण  किया  गया

 है  ।  जहां  तक  किसी  अनुसंधान  केन्द्र  को  स्थानातरित  करने  का  ष्यु द् रन  इसका  उत्तर  देने  के  लिये

 as  पूर्वे  सुचना  चाहिए  |

 श्री  एस०  कन्डप्पन  :  यह  संगत  लगभग  एक  सप्ताह  पूर्व  मैंने  इस  प्रश्न  के  बारे  में  एक

 ya  सुचना  दी  थी  कि  क्या  इस  प्रधान  कार्यालय  को  स्थानातरित  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 क्योंकि  मैंने  कुछ  स्त्रोतों  से  पता  किया  था  कि  ऐसा  एक  प्रस्ताव  उस  प्रदान  की  अनुमति  नहीं

 दी  मंत्रालय  ने  लोक  सभा  सचिवालय  के  माध्यम  से  gh  सूचना  दी  कि  मेरा  प्रश्न  स्वीकार

 करना  कठिन  wa  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  भ्रमर  सुचना  दी  जायेगी  तो  वह  इसे  स्वीकार

 करने  को  तैयार  ये  दो  परस्पर  विरोधी  वक्तव्य  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  आपका  विनिमय

 चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कई  बार  ग्रुप  सुचना  प्रश्नों  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  लेकिन  जब

 हम  उन  पर  नियम  लागु  करते  हैं  तो  हम  कभी  कभी  उन्हें  सामान्य  सुची  में  रख  देते  हैं  तौर  वे

 स्वीकार  हो  जाते  यह  कोई  बहुत  सामान्य  बात  नहीं  ।

 श्री  एस०  करप्शन  :  कृषि  मंत्रालय  ने  लोक  सभा  कार्यालय  के  माध्यम  से  मुझे  यह  सुचना

 दी  थी  कि  मंत्रालय  के  लिए  उनके  प्रश्न  को  स्वीकार  करना  कठिन  यही  उत्तर  a4  मिला

 था  ।  मैं  उस  टिप्पणी  को  प्रस्तुत  करने  को  तैयार  हूं  ।  लेकिन  मंत्री  महोदय  कह  रहे  हैं  कि

 वह  सुचना  को  स्वीकार  करने  को  तेयार  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कठिनाई  दूर  हो  गई  है  ।

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  ः  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  पोशीदा  टीम  की  सिफारिशें  क्या

 क्या  उन  सिफारिशों  पर  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?  यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 श्री  अन्ना साहेब  शिन्दे  :  उन  विदेशों  से  जिनके  हमारे  साथ  मित्रतापूर्ण  सम्बन्ध  प्रवेश

 टीमें  हमारे  देश  का  दौरा  करती  हैं  कौर  उनके  सदस्य  समय-समय  पर  सुभाव  देते  रहते  हैं  ।  जहां

 तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  है  कि  पौलिश  टीम  की  सिफारिशें  क्या  gg  इसकी  जांच  करनी

 इस  समय  वह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 श्री  पी०  विश्वम्भर  :  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है

 कुमारी  से  कलानौर  तक  गहरे  जल  में  भिंगा  मछली  पकड़ने  के  परीक्षण  किए

 गए  विशेषकर  क्वीन  से  दूर  भ्रच्छे  स्थलों  का  पता  चला है  ।
 1.0

 देश  के  समुद्र-तट  का  10%,  तट  केरल  में  है  alt  देश  में  पकड़ी  जाने  वाली  कुल  मछलियों  का

 40  प्रतिशत  यहां  से  प्राप्त  होता  है  झर  समुद्री  उत्पादों  का  85%,  निर्यात  केरल  से  किया  जाता
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 केरल  सरकार  ने  मछली  पकड़ने  के  कायें  के  विकास  के  लिये  20  ah  की  306
 करोड़  ara

 के  लागत  की  योज़ना  प्रस्तुत  की  है  ।  इस  संदर्भ  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  इस  अहद  योजना  के  बार ेमें  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  सनौर  कन्या  कुमारी  से  कलानौर  तट  तक  विशेषकर  क्वि लोन  ae  पर  समुद्र  जल में

 वाणिज्य  अधार  पर  भिंगा  मछली  पकड़ने  के  are  के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  कौन  से

 विशेष  कदम  उठा  रही  है  ?  मैं  सोचता  हूं  नये  परीक्षण  किये  जा  रहे  हैं  मैं  जानना  चाहता  हु
 सरकार  वाशिज्यिक  आधार  पर  भिंगा  मछली  पकड़ने  के  लिए  क्या  कायंवाही  कर  रही  है  रोक

 इसका  वाणिज्यिक  उत्पादन  कब  आरम्भ  होगा
 ?

 श्री  अस्ना साहेब  fet  :  जैसा  मैं  कह  कि  सरकार  के  पास  गहरे  समुद्र  में  मछली

 पकड़ने  के  सम्बन्ध  में  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  योजना  है  ।  आगामी  चार  वर्षों  में  300  मर्स्यनौ  कायें
 उपलब्ध  कराने  की  योजना  है  ।  हम  स्वदेशी  मत्स्यनौकाये ंतैयार  करने  में  भी  सफल  रहे  हैं  श्र

 देशी  निर्माताश्रों  को  40  मत्स्यनौकाशं  के  लिए  क्रयादेश  दे  दिये  गये  हैं  ।  30  मत्स्य नौकाओं  का

 mara  करने  की  भी  योजना  इन  स्थलों  से  मछली  पकड़ने  के  लिए  सरकार  केवल  सम्भावित

 क्षेत्रों
 के  बारे  में  जानकारी  दे  सकती  है  कौर  सर्वेक्षण  का  उद्देश्य  मछली  वाले  रच्छ  स्थलों  की

 जानकारी  देना  है  ताकि  मछली  उद्योग  से  सम्बन्धित  पार्टियां  इसका  लाभ  उठा  सकें  ।  यहां  तक

 कि  केरल  मत्स्य  क्षेत्र  निगम  भी  इसका  लाभ  उठा  सकता  है  ।

 श्री  लोबो  प्रभ  :  हम  इस  समय  गहरे  समुद्र  से  केवल  पांच  प्रतिशत  मछली  पकड़  पा  रहे  हैं  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  की  इस  बात  को  सुनकर  प्रसन्न  हूं  कि  इस  बारे  में  एक  बड़ी  लम्बी  योजना

 और  झ्रागामी  चार  वर्षों  में  300  मत्स्यनौकायें  प्रयोग  में  लाये  जाने  को  सम्भावना  मैं  मन्त्री

 महोदय  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ale  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  गत  1  वर्षों  में  मेरा  जिला  एक

 मत्स्यनौका  की  प्रतीक्षा  करता  रहा  ौर  जो  मत्स्य नौका  दी  गई  उसको  चलाने  के  लिए  कर्मचारियों

 की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  कौर  उसको  उत्तरी  कनार  के  पास  के  जिले  को  दे  दिया

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  पहले  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  400  मत्स्य नौका यें  तयार  की

 जा  रही  हैं  अथवा  आयात  की  जा  रही  हैं  ।  वे  कमंचारियों  को  साथ  साथ  प्रशिक्षण  देने  के

 लिए  क्या  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  क्योंकि  बिना  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  के  मत्स्यनौकाश्रों  का  उपयोग

 नहीं  किया  जा  सकता  ?

 श्री  अन्ता  साहिब  शिन्दे  मैंने  300  मत्स्यनौकायें  कहा  था  न  कि  400/  मैं  जानता

 हूं  माननीय  सदस्य  ने  काफी  रुचि  दिखाई  है  कौर  वह  मेरे  साथ  पत्र-व्यवहार  भी  कर  रहे  हैं  ।

 इन  सब  पहलुओं  की  जांच  कर  ली  गई  है  कि  प्रशिक्षण  की  क्या  व्यवस्था  की  जाय  तथा  किस

 प्रकार  के  कमंचारियों  की  आवश्यकता  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  एक  सेमिनार  का  निदेश

 दिया  गया  था  ।  इस  सेमिनार  में  इन  सभी  सदस्यों  पर  विचार  किया  गया  ah  विश्वास

 है  कि  जो  प्रबन्ध  हमने  किए  हैं  उनसे  हम  उन  विकास  कार्यों  की  श्रावश्यकताय्रों  को  अधिकांशत

 पुरा  करने  की  स्थिति  में  होंगे  जिनको  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  क्०  नारायण  राब  :  मछली  के  निर्यात  की  सम्भावनायें  west  हैं  ।  ara  क्षेत्र  में

 मछली  के  पर्याप्त  भंडार  हैं  ।  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ने  आन्ध्र  समुद्र  तट  में  मत्स्य  क्षेत्र  विकास  में

 कोई  रुचि  नहीं  दिखाई  है  ।  इस  संदर्भ  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  द्न्य  प्रदेश  सरकार  ने
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 केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  दिये  यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यह  वात  केरल  के  प्रश्न  से  किस  प्रकार  सम्बन्धित  है  ?

 थ्री  प०  गोपालन  :  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  केरल

 में  मत्स्य  उद्योग  को  बहुत  गम्भीर  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  कौर  इस  क्षेत्र  के  छोटे

 उद्यमियों  को  बाहर  धकेला  जा  रहा  है  ।  टाटा  को  केरल  में  एक  मत्स्य  उद्योग  स्थापित  करने  के

 बारे  में  पहले  ही  अनुमति  दी  जा  चुकी  न  केवल  टाटा  को  बल्कि  युनियन  जो  कि

 एक  विदेशी  एकाधिकारी  संस्था  है  ate  ड्युपौंड
 प्राण  Jo  एस०  ए०  की  सहायक  को  केरल  में

 दूसरा  कारखाना  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  सरकार

 का  विचार  इस  बारे  में  क्या  कायंदाही  करने  का  है  कि  छोटे  उद्यमियों  जो  कि  इस  उद्योग  के

 विकास  के  लिए  उत्तरदायी  इस  क्षेत्र  से  बाहर  न  निकला  जाय  ate  एकाधिकारियों  को  वहां

 समृद्ध  होने  झथवा  बढ़ने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।

 श्री  अन्ना  साहिब  fet  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्नों  के  बारे  में  मेरी  पुरी

 सहानुभूति  है  ।  मुझे  तराशा  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  प्रत्येक  छोटा

 दल  गहरे  समुद्र  में  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  इसमें  बहुत  खतरा  है  ।  जैसा  कि  किसी  माननीय  सदस्य

 नेहा  था  कि  देश  में  यहां  तक  की  गहरे  समुद्र  की  5  प्रतिशत  मछलियों  को  भी  नहं

 पकड़ा  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  समीप  के  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  हम  उन  क्षेत्रों  को  छोटे  agal  के  लिए

 आरक्षित  कर  सकते  हैं  तौर  उनके  हित  की  रक्षा  की  जा  सकती  है  ।  लेकिन  जहां  तक  गहरे  समुद्र

 में  मछली  पकड़ने  का  सम्बन्ध  है  ।  हमें  छोटी  तथा  बड़ी  दोनों  पार्टियों  को  प्रोत्साहित  करना

 चाहिए  ।  गहरे  समुद्र  से  इस  धन  को  निकालने  के  लिए  किसी  प्रकार  प्रतिबन्ध  वांछनीय  नहीं

 है  ।  दूसरे  देश  हिन्द  महासागर  के  संसाधनों  से  लाभ  कमा  रहे  हैं  ।

 श्री  प०  गोपालन  मेरे  प्रत  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  सरकार  इस  क्षेत्र  में  कु

 पहल  कदमी  क्यों  नहीं  कर  सकती  ale  एका घि कारियों  को  इस  क्षेत्र  में  फलने-फूलने  की  अनुमति

 क्यों  देती  है  ?  यही  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  वह  उत्तर  दे  चुके  हैं  ।  अगला  प्रदान  ।

 आधार  wea  में  उर्वरकों  के  परिवहन  में

 1472,  श्री  रवि  राय  :  श्री  कंवर  लाल
 गीत

 श्री  शारदा  नन्द  :  श्री  चेंगलराया  नायडू

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  gre  प्रदेश  में  के  परिवहन  में  जिस  भ्रष्टाचार  का

 पता  लगा  है  उसके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कराने  के  आदेश  देने  के  बारे  में

 उन्होंने  विधि  तथा  ge  मन्त्री  से  परामशं  किया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  भ्र ौर

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कराने  का  आदेश  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या

 ठोस  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 :  हां

 श्र  .  विधि  तथा  गृह  मंत्रालयों  ने  सलाह  दी  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को

 जांच  काय  सौंपने  से  पहले  राज्य  सरकार  की  अ्रतुमति  प्राप्त  की  जानी  चाहिये  ।  राज्य  सरकार  से

 बरामद  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 Shri  Rabi  Ray  :  Mr.  Speaker,  this  is  an  important  question.  You  know  that  a

 discussion  was  hold  here  on  this  subject  on  the  13th  of  the  last  month.  The  Hon.  Minister

 says  that  the  Ministries  of  Law  and  Home  have  agreed  to  entrust  this  matter  to  C.  B.I.,.
 but  the  consent  of  the  state  Government  has  not  yet  been  taken.  व  would  like  to  know

 why  the  consent  of  the  state  Government  has  not  been  taken  so  far  ?  I  want  to  draw

 your  attention  to  the  Report  of  the  P,  A.  C.  of  the  Andhra  Pradesh  Legislative  Assembly
 in  which  it  has  been  stated  that

 view  of  what  has  been  stated  inthe  preceding  paragraphs,  the  committee  is
 of  the  view  that  the  State  Government  as  well  as  the  Centre  should  make  a  thoro-

 ugh  probe  into  the  whole  question  in  detail  without  any  Joss  of  time  by  entru-
 sting  it  to  the  Central  Bureau  of  Investigation  or  such

 I  would There  is  misappropriation  of  Rs.  3,77,00,000  and  the  Minister  is  involved  in  it,

 like  to  know  from  the  Hon,  Minister  that  24  days  have  passed  and  how  long  will  he

 take  to  get  the  consent  of  the  state  Government.

 श्री  अन्ना  साहेब  शिन्दे  :  हम  राज्य  सरकार  को  पत्र  लिख  चुके  हैं  कौर  राशा  करते  हैं

 कि  राज्य  सरकार  यथासम्भव  शीघ्र  अपने  विचारों  से  हमें  अवगत  करा  देंगी  ।  जहां  तक  मैं

 जानता  मैं  नहीं  सोचता  कि  बिलम्ब  किया  जा  रहा  है  कौर  मैंने  सदन  में  यह  श्राइवासन  दिया

 था  कि  मैंने  तथा  ग्रह-किये  मुख्यालय  से  परिसर  करना  उन्होंने  यह  विचार  व्यक्त  किया

 है  कि  राज्य  सरकार  की  शअ्रतुमति  परम  आवश्यक  है  ।

 स्थिति  को  श्र  अधिक  स्पष्ट  करने  के  लिए  मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  प्राक्कलन  समिति

 के  प्रतिवेदन  की  ate  दिलाना  हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  विंमान

 कानून  के  अनुसार  राज्य  सरकार  की  झूमती  श्रावस्ती
 है

 1

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  अनुमति  का  प्रशन  है  ।

 Shri  Rabi  Ray  The  Government  is  intentionally  delaying  the  matter,  This  is  my

 charge  against  the  Government  because  the  minister  of  their  party  is  involved  in  it.

 So  I  would  like  to  know  whether  it  has  come  to  the  notice  of  the  hon.  Minister,

 Last  time I  have  placed  a  memorandum  of  Shri  Ratnasbhapati  on  the  table  of  this.

 House,  and  Shri  Thimma  Reddy  has  not  refuted  this  memorandum  while  replying  in  the

 Andhra  legislative  Assembly.  Shri  Brahamanand  Reddy  appointed  Shri  Rama

 Reddy  as  special  secretary  to  investigate  in  to  this  matter,  May  I  know  whether  itis  a
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 fact  that  the  report  of  this  special  Secretary  is  against  Shri  Thimma  Reddy  ?  If  so,  what  are
 the  contents  of  the  report  ?  There  is  P.  A.  C.  report  against  a  Minister  and  a  month  has
 lapsed  but  you  have  not  yet  obtained  the  cosent  of  the  state  Government,  it  is  stated  that
 the  Ministries  of  Law  and  Home  have  given  their  consent,  but  the  state  Government  has
 not  given  their  consent  and  the  person  is  still  enjoying  Minister-ship  against  whom  the
 Report  has  been  made,

 श्री  aaa  शिन्दे  :  dar  कि  माननीय  सदस्य  को  मालुम  लोक  लेखा  स्मिति

 का  प्रतिवेदन  राज्य  सरकार  को  दे  दिया  गया  है  ।

 Mr.  Speaker  Now,  it  is  only  aquestion  of  consent,

 थ्रो  अन्ना साहेब  fire  इसका  उत्तर  मैं  दे  चुका  हूँ  ।

 Shri  Rabi  Ray  :  Last  time  I  placed  the  memorandum  of  Shri  Ratna  sabhapati  on
 the  table  of  the  House.  Mr.  Speaker,  with  your  permission,  I  want  to  place  the  reply
 given  by  Shri  Thimma  Reddy,  in  the  Legislative  Assembly,  on  the  Table  of  the  House.  I

 will  submit  it  to  the  secretary,

 Mr,  Speaker  :  You  kindly  submit  it,  I  will  see,

 श्री  कंवरलाल  गुप्त
 :  मैं  श्रपना  प्रशन  बाद  में  पु  छुपा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगले  सदस्य  श्रापके  पीछे  पहले  ही  खड़े  हैं  ।

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :  जब  राज्य  सरकार  मामले  की  पहिले  ही  जांच  कर  रही  है  तो

 केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  द्वारा  जांच  के  लिये  हस्तक्षेप  करना  केंन्द्रीय  सरकार  के  लिए  क्यों  ara

 ame  है  ?  मंत्री  महोदय  के  विरुद्ध  कुछ  भी  नहीं  इस  मामले  मंत्री  महोदय  ने  गर-सरकारी

 लोगों  को  size  श्रावंटित  किया  केवल  गैर-सरकारी  कम्पनियों  ने  यह  गलती  की  है  उन्होंने

 भंडार  को  बेचकर  सरकार  को  धोखा  दिया  उनका  परिवहन  किये  उन्होंने  सरकार  से  यह  राद

 प्राप्त  की  केवल  गैर-सरकारी  कम्पनी  उत्तरदायी  है  ।  मंत्री  महोदय  किस  प्रकार  उत्तरदायी

 हो  सकते हैं  ?  वे  यहां  नहीं  हैं  जिससे  कि  लेपना  बचाव  करते  ।

 Shri  Rabi  Ray  :  Mr.  Speaker,  kindly  see  what  reply  the  hon.  Member  is  giving.
 A.  has  given  its  report  in  this  matter  and  I  am  not  speaking  of  my  own  accord,

 ot  चेंगलराया  नायडू  मन्त्री  महोदय  ने  कुछ  नहीं  किया  उर्वरकों  के  लिए  मांग  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य  ये  निवेदन  करता  हूँ  कि  वे  अपना  प्रशन  कौर

 किसी  ग्रन्थ  व्यक्ति  का  बचाव  न  करें  ?

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :  मैं  अपना  प्रश्न  पुछ  रहा  हूं  ।  जब  त्रान्घ्र  प्रदेश  में  उर्वरकों  की  भारी

 मांग  थी  अर  सहकारी  समितियां  उस  मांग  को  पुरा  करने  में  भ्र समर्थ  उन्होंने  कृषकों  की  सहायता

 के  लिए  उर्वरक  भंडार  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  आवंटित  कर  दिये  थे  ।  मैं  जानता  चाहता  हूं  क्या  यह

 सच  नहीं  है  कि  उन्होंने  कृषकों  की  सहायता  के  लिए  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  उर्वरक  भंडार

 आवंटित  किये  थे  और  यदि  at,  तो  वह  किस  प्रकार  से  उत्तरदायी  ठहरते  हैं  ।
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 Shri  Rabi  Ray  :  want  to. Private  people  and  private  companies-it  is  all  false.

 lay  the  required  information  on  the  table  of  the  House,

 श्री  प०  बैंक  सुब्बया  :  गैर-सरकारी  कम्पनियों  ने  अपनी  सहायता  स्वयं  की  थी  |

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :  गेर-सरकारी  कम्पनियों  को  इसका  परिवहन  करना  चाहिये

 लेकिन  उन्होंने  ऐसा  नहीं  वे  ही  इसके  लिए  उत्तरदायी  हैं  न  कि  मन्त्री

 जबकि  राज्य  सरकार  ने  कुछ  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  है  कौर  वे  इस  मामले  में  किये  वाही

 कर  रहे  हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  क्यों  हस्तक्षेप  कर  रही  है  ?

 श्री  अन्ना  साहेब  fart  :  मैं  मामले  के  गणों  की  जांच  करना  चाहूंगा  कौर  मामले  के

 तथ्यों  के  बारे  में  भ्र पने  विचार  व्यक्त  क्योंकि  star  कि  माननीय  सदस्य  ने

 बताया  है  राज्य  सरकार  ने  भ्रपने  आपराधिक  जांच  विभाग  के  द्वारा  जांच  करा  ली  है  ।  केन्द्रीय

 जांच  ब्युरो  द्वारा  जांच  कराने  का  प्रश्न  इसलिए  उठा  क्योंकि  लोक  लेखा  समिति  ने  सुभाव  दिया

 था  कि  शायद  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  को  सौंपा  जाय  ।  कब  हम  राज्य  सरकार  की

 मति  मांग  रहे  ate  यदि  राज्य  सरकार  ने  आवश्यक  अ्रमुमति  दे  दी  शायद  लोक  लेखा

 समिति  की  इच्छा  के  अ्रगुसार  इसे  अग्रेतर  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  जा

 सकता

 Shri  Kanwer  Lal  Gupta  The  Hon.  Minister  has  stated  that  the  C.  I,  D.  of  the
 state  is  conducting  enquiry.  When  the  Minister  of  that  state  himself  is  involved  in  it,  it  is.
 a  force  to  get  an  enquiry  conducted  by  the  C.  I.  D.  of  the  state  Government  because
 fertilisers  worth  Rupees  ten  crores  was  brought  here  and  500  permits  of  Rs.  2  crores.
 were  issued  by  Shri  Thimma  Reddy  for  ferlitiser  out  of  that  and  bungling  took  place.
 So  far  as  the  question  of  transport  is  concerned,  though  it  was  to  be  done  through  trucks.
 but  is  was  not  done  in  this  way,

 Shri  Rabi  Ray  Who  is  that  who  is  interrupting  this  way  ?  He  is  a  lawyer  and

 he  should  know  the  procedure  of  the  house.

 थ्री  कण  नारायण  राव  प्रश्न  का  क्षेत्र  बहुत  सीमित  है  ।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  है  ।

 सीमित  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  ने  विधि  मन्त्रालय  तथा  गृह  कायें  मन्त्रालय  की  राय  मांगी

 है  ate  यदि  तो  वह  क्या  उत्तर  यह  है  कि  वे  राज्य  सरकार  की  अनुमति  मांग
 रहे  हैं

 ।

 बात  यहां  समाप्त  होती  कर्ब  ग्न्य  तर  चर्चा  करना  प्रश्नाधीन  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रदान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  के  बारे  में  उत्तर  यह  दिया

 गया  कि  उन्होंने  राज्य  सरकार  की  अनुमति  के  लिए  कागजात  भेज  दिए  हैं  ।  अगला  प्रदान  यह  है

 कि  राज्य  सरकार  की  अनुमति  लेना  क्यों  झ्रावश्यक  जबकि  लोक  लेखा  समिति  इसके  बारे  में

 पहले  ही  कह  चुकी  है  ?  इसमें  से  कई  अन्य  प्रशन  उत्पन्न  हुए  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को

 ज्ञात  इन  मामलों  में  इस  सदन  का  रिवाज  कुछ  विस्तार  वादी  है  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Mr.  Speaker,  I  quite  agree  with  you.

 श्री  एस०  कडप्पा  जो  बात  झ्रापने  भ्र भी  कही  है  उससे  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  we

 उठता
 है

 ।  राज्य  की  लोक  लेखा  समिति  राज्य  के  अन्तर्गत  है  att  यह  अपना  प्रतिवेदन  राज्य
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 सरकार को  देती  है  न  कि  हम  को  ।  क्या  यह  संसद  के  काय  क्षेत्र
 के  ग्रन्थित  जाता  है  कि  वह

 राज्य  की  लोक  लेखा  समिति  तथा  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदनों  पर  विचार  करे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  इस  बात  से  gard  है  कि  उस  अधार  पर  हमने  इस  सदन

 में  चर्चा  की  थी  ate  अनेक  दूसरे  get  भी  उसमें  शामिल  थे  तथा  लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन

 भी  उनमें से  एक  था

 श्री  रवि  राय  वह  तो  एक  सावंतिका  दस्तावेज  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  द्वारा  इस  प्रकार  का  प्रश्न  पुछा  जाना  बिल्कुल  उचित

 है  ।  वास्तव  में  यह  ऐसा  seq  है  जिसका  हमें  पुरा  भ्रध्यन  करना  चाहिए  ।  लेकिन  जहां  तक  इस

 मामले  का  सम्बन्ध  मैं  सोचता  हूं  कि  इस  समय  यह  प्रश्न  केवल  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  द्वारा  जांच

 के  बारे  में  है  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  हम  न्य  बातों  पर  चर्चा  करें  ।

 श्री  चेंग लरा या  नायडू  :  पहले  ही  जांच  कायंवाही  की  जा  रही  उन्होंने  कुछ  लोगों

 को  पकड़ा  इसलिए  इस  बीच  ही  किस  प्रकार  हस्तक्षेप  किया  जा  सकता  है  ?

 श्र  पीलु  मोडी  किसी  भी  सार्वजनिक  दस्तावेज  जो  कि  प्रकाशित  किया  जा  चुका

 इस  सदन  में  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  द्वारा  लिखी  गई  कोई  पुस्तक  है  तो

 उस  पर  यहां  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  मुझे  कोई  कारण  नहीं  दिखाई  देता  जिससे  कि  हम  राज्य

 सरकार  की  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  नहीं  कर  क्योंकि  वह  संघ  राज्य  क्षेत्र

 इसलिये  प्रतिवेदन  पर  यहां  चर्चा  करने  पर  प्रतिरोध  नहीं  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यह  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  aa  तर  अ्रध्ययन  की  श्रावस्यकता  है  ।

 ait  एस०  कन्डप्पन  लोक  लेखा  समिति  ने  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  कुछ  सिफारिशों

 की  हैं  कौर  उस  सरकार  से  उनका  उत्तर  दिये  जाने  की  आशा  की  जाती  है  ।  यह  एक

 सार्वजनिक  दस्तावेज  नहीं  है  ।

 श्री  वेकटासुब्बया  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  |

 अध्यक्ष  मोदी त  मैं  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  प्रश्न  काल  के  दौरान  बार  बार

 व्यवस्था  का  प्रश्न  न  उठायें  |  वह  र  प्रश्न  पुछ  सकते  हैं  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Mr.  Spear,  small  thieves  have  been  arrested  but  the

 dacoit  is  at  large.

 Mr,  Speaker  :  I  stated  that  the  enquiry,  which  the  State  Government  is  conduc.

 ting  through  C.I.D.  police  isa  force,  because  the  dacoits  cannot  be  arrested  so  long  the

 enquiry  will  be  conducted  by  the  state  Government  as  _  the  friend  Mr.  Naidu  has  said  that

 through  the  little  thieves  have  been  arrested  but  the  dacoit  is  at  large.  The  question  is
 that  when  it  has  bcen  proved  that  500  special  permits  were  issued  by  bim  and  it  has  also
 been  proved  that  18%  of  the  whole  fertiliser  was  given  only  to  three  companies,  then  ins-

 pite  of  all  this,  1  want  to  know  whether  your  enquiry  will  not  be  impartial  so  long  you
 do  not  oust  such  a  corrupt  Minister.  My  question  is  why  you  do  not  onst  that  Minister  ?
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 अध्  कै

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  प्रशन  के  क्षेत्र  से  बाहर  नहीं  जाना  चाहिए  ।  घात  यह  है  कि  क्या

 उन्होंने  विधि  तथा  गृह  मंत्रालयों  से  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  के  बारे  में  परामर्श  किया  है  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  कि  विधि  मंत्रालय  ने  सलाह  दी  है  कि  यह  सब  ठीक  है  श्र  राज्य

 सरकार  से  ऋतुमति  प्राप्त  करनी  चाहिये  ।  उनको  उससे  बाहर  नहीं  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Mr.  Speaker,  I  have  to  put  two  questions.  Firstly,  when  a

 Prima  facia  case  has  been  established  against  that  Minister,  then  why  do  you  seek  a
 Permission  from  state  Government  that  an  investigation  should  be  instituted  through  C.B.I.,
 because  state  Government  will  be  interested  in  shielding  him.  Secondly,  May  I  know
 whether  an  impartial  investigation  can  be  instituted  so  long  the  corrupt  Minister  is  there  ?

 May  I  know  whether  C,  I.  D.  can  conduct  an  impartial  enquiry  ?

 श्री  क०  नारायण  राव  :  यह  एक  भ्रारोप  यह  एक  ज्यादती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :.  मैं  उनके  द्वारा  उठाये  गये  व्यवस्था  के  eq  का  स्वागत  करता  हूँ  ।

 श्री  क०  नारायण  राव  :  वह  राज्य  सरकारों  के  इरादों  के  बारे  में  आरोप  नहीं  लगा

 यह  ऐसा  मामला  है  जो  राज्य  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  के  श्रन्तगंत  जाता  है  ।

 श्री  eat  लाल
 गीत  वह  मंत्री  भ्रष्टाचारी  हैं  ।  वह  उसको  क्यों  बचाना  चाहते  हैं  ?

 चाहे  वह  कांग्रेसी  हैं  अथवा  किसी  अन्य  दल  से  संबंधित हैं  ।

 श्री  क०  नारायण  राव  :  यहां  तक  कि  लोक  लेखा  समिति  ने  भी  भ्रपने  प्रतिवेदन  में  राज्य

 सरकार  से  जांच  कराने  के  लिए  कहा  है  ।  चाहे  वह  केन्द्रीय  ब्युरो  हो  अथवा  कोई  wea

 यह  एक  ही  बात  है  ।

 श्री  कंवर  लाल
 गीत

 :.  उन्हें  त्यागपत्र  देन  चाहिये  ।  उन  पर  अभियोग  चलाया  जाना

 चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :.  कृपया  अप  प्रदान  काल  में  व्यवधान  न  किया  करें  ।  मेरे  होते  हुए  श्राप

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  बातों  की  चिन्ता  क्यों  करते  हैं  ।

 श्री  अन्ना साहिब  दिन  :  मैं  पहले  ही  स्थिति  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  ।  कुछ  मामलों की  जांच

 सीआईडी  कर  रही  है  ।  जहां  तक  लोक  लेखा  समिति  ate  माननीय  सदस्यों  के  इस  सुभाव  का

 प्रशन  है  कि  केन्द्रीय  जांच  equ  इस  मामले  की  जांच  स्वयं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  राज्य

 इसकी  अनुमति  दे  देती  है  तो  भारत  सरकार  FY  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Sir,  my  question  has  not  been  answered,

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  संगत  न  था  फिर  भी  मैंने  आपको  पूछने  दिया  किन्तु

 आगे  मैं  इसके  लिए  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 शी  अन्ना साहिब  शिव  श्रतुपस्थित  व्यक्तियों  के  प्रति  आरोप  नहीं  लगाए  जाने  चाहिए  ।

 यदि  जांच  की  जानी  है  तो  जांच  करने  वालों  को  अपना  काम  दिया  जाए  ।
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 श्री  को ०  सुर्य नारायण  :  उर्वरकों  का  एक  चौथाई  भाग  गेर  सरकारी  व्यापारियों  तथा

 सहकारी  समितियों  को  fear  गया  था  कौर  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  उसमें  कुछ  कदाचार  हुए

 सरकार  भी  इस  बात  से  कहां  इन्कार  करती  है श्रमी  इसकी  जांच  करनी  है  कि  ऐसा

 कैसे  ञ्  और  इसके  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  इसमें  3  करोड़  रुपये  का  गोलमाल  हुमा  है  आन्ध्र
 देश  सरकार  को  शिकायत  करने  वाले  लोगों  मं  से  मैं  भी  एक  हूं  ।  सड़क  द्वारा  उर्वरकों  का  लाना

 ले  जाना  बहुत  महंगा  पड़ता  है  हमें  एवं रक  समय  पर  नहीं  मिल  पाते  ।  मत  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  नया  ares  प्रदेश  की  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से
 एवं  रनों  का  यातायात  रेल  वैगनों

 द्वारा  करने  देने  का  भ्र बु रोध  किया  है  ?  ate  यदि  तो  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 की

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्तुत  प्रश्न  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  जाँच  ब्युरो  द्वारा  जांच  किए  जाने

 कौर  इस  सम्बन्ध  में  कानूनी  परामशं  से  है  ।  आपका  प्रशन  बहुत  हो  सामान्य  है  ।

 श्री  को ०  सुर्य नारायण  :  इस  सम्बन्ध  में  एक  गलत  धारणा  बनाई  जा  रही  है  ।  हम  यह

 जानते  हैं  कि  थ्रान्घ्र  प्रदेश  सरकार  के  अनुरोध  पर  भी  भारत  सरकार  ने  उर्वरकों  का  माल  डिब्बों

 द्वारा  भेजने  का  प्रबन्ध  नहीं  किया  है  ।

 श्री  बेंकटासुब्बया  :  मैंने  22  ava  को  गृह  मंत्री  को  एक  पत्र  लिखा  था  atc

 उनके  भ्र ति रिक्त  निजी  सचिव  ने  उत्तर  देने  की  कृपा  भी  की  थी  ।  इसकें  अतिरिक्त  मैं  अध्यक्ष

 महोदय  तथा  सदन  का  ध्यान  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  के  उन  way  की  कौर  दिलाना

 चाहता  हूं  जो  कि  इस  सदन  की  कांयं वाही  को  अरग  है  |  सदन  में  इस  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  हुई  थी

 शरर  इसे  सभा  पटल  पर  भी  रखा  गया  था  ।  इस  सरकार  का  दायित्व  भी  कुछ  कम  नहीं

 है  ।  यहां  तक  कि  लोक॑  लेखा  समिति  ने  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  द्वारा  जांच

 कराने  को  कहा  है  ।  उनका  कहना  है  कि  राज्य  सरकार  ate  केन्द्रीय  सरकार  दोनों  का

 साथ  साथ  चलना  चाहिए  ताकि  मामले  की  जांच  अ्रच्छी  तरह  हो  सके  ।  बांध  प्रदेश  की  सरकार

 को  इसमें  कोई  भ्रांति  नहीं  है  अतः  समय  cag  किए  बिना  विस्तार  से  इसकी  जांच  शीघ्र  afa

 शीघ्र  की  जानी  चाहिए  ।  एक  ara  से  अ्रधिक  समय  हो  गया  है  मेरा  प्रतिरोध  यही  है  कि

 मामले  को  निपटा  दिया  जाए  जिससे  लोक  जीवन  में  सन्देह  के  लिए  कोई  स्थान  न  रहे  ।  इनके

 वरिष्ठ  साथी  इनके  दल  के  प्रधान  अ्रॉधघ्र  प्रदेश  में  इनके  पूरक  किसी  समय  सतारूढ़  दल  के

 ध्रध्यक्ष  थे  ।  लोक  जीवन  में  नैतिकता  बनाए  रखने  के  लिए  यह  भ्रावश्यक  है  कि  श्री  जिम्मा  रेड्डी

 को  दोष  मुक्त  किया  जाए  ।  मैं  यह  नहीं  चाहता  यदि  उन्होंने  कोई  गलती  नहीं  की  तो  भी  उन्हें

 दण्डित  किया  जाए  ।  मैं  तो  केवल  यही  कहना  चाहता  हूँ  कि  श्राप  इसे  लोक  जीवन  में  नैतिकता

 तथा  सदाचार  का  मामला  समझकर  निपटाएं  कौर  राज्य  सरकार  को  इसे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 द्वारा  जांच  कराए  जाने  की  महत्ता  समस्याए  |  जहां  तक  गुप्तचर  विभाग  द्वारा  जांच  का  सम्बन्ध

 है  gh  सुचना  मिली  है  कि  कौर  सभी  दस्तावेजों  को  दबाया  जा  रहा है
 क्योंकि  भ्रामक  एवं

 राजनीतिक-सत्ता  सम्पन्न  व्यक्ति  ऐसा  करने  में  सक्षम  मैं  केन्द्र  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 इस  मामले  को  अविलम्ब  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दें  ।  मैं  किसी  पर  दोषारोपण  नहीं  कर

 रहा  हूं  ।
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 श्री  अन्ना  साहिब  fired  :  माननीय  सदस्य  स्वयं  प्राक्कलन  समिति  के  अध्यक्ष  थे  तौर

 प्राक्कलन  समिति  ने  जो  सदन  में  सिफारिशें  की  हैं  वे  ये

 * केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  इस  समय  जांच  करने  सम्बन्धी  aq  कानूनी  शक्ति  दिल्ली  एस ०
 पी०  ई०  अधिनियम  1/46  से  प्राप्त  करता  है  जिसके  श्रन्तगंत  इसका  जांच  विभाग  जिसका  नाम

 दिल्ली  एस०  पी०  डिवीजन  किसी  भी  राज्य  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  अपराधों  की  जांच  कर  सकता  है  ।  यदि  कोई  राज्य  सरकार

 किसी  भी  अपराध  के  बारे  में  अपने  राज्य  में  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  के  क्षेत्राधिकार  को  स्वीकार  नहीं

 करता  तो  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  उस  राज्य  की  क्षेत्रीय  सामानों  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  के  मामलों  waar  केन्द्रीय  अ्रधिनियमों  से  सम्बन्धित  मामलों  at  जांच  नहीं  कर

 सकता  |  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  वे  विभाग  जो  जांच  काय  से  सम्बन्धित  नहीं  हैं

 जेसे  कि  श्रीराम  प्र तु संधान  नीति  सम्बन्धी  विभाग  अपने  काय

 संचालन  के  लिए  राज्य  पुलिस  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  पर  निसार  करते  इन

 विभागों  के  लिए  कोई  कानूनी  अ्राधार  न  होने  के  कार सा  इनको  राज्य  सरकारों  से

 औपचारिक  रूप  से  सहायता  मिलती  रहती  है  कौर  ये  राज्यों  के  पुलिस  महानिरीक्षकों  की

 वना  पर  निर्भर  है  ।  इन  परिस्थितियों  में  समिति  ये  महसूस  करती  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को

 कानूनी  आधार  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  इसको  पक्के  पैरों  पर  खड़ा  किया  जा  सके  ।  ऐसी  स्थिति

 में  मेरा  विचार  है  केन्द्र  सरकार  पर  कोई  भ्रारोप
 नहीं

 लगाया  जाना  चाहिए  ॥

 श्री  में  वेंकटासुब्बया  :  मैं  किसी  प्रकार  का  arta  नहीं  लगा  रहा  हूँ  ।  श्राप  कृपया

 अभिलेख  पढ़िए  कौर  देखिऐ  कि  मैंने  क्या  कहा  है  लोक  लेखा  समिति  ने  एकमत  से  कहा  है  कि

 यह  arg  विलम्ब  किया  जाना  चाहिए  कौर  मैंने  केवल  यही  अनुरोध  किया  है  कि  राष्ट्र

 सरकार  को  test  ही  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपने  की  महत्ता  सभा  ।  जिससे

 उचित  जांच  हो  सके  ।  मेरे  कथन  का  गुप्त  ae  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  |

 श्री ०  स०  कुर्द  जहां  तक  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  का  सम्बन्ध  है  माननीय

 मंत्री  ने  बहुत  प्रभावशाली  ढंग  से  सदन  को  गुमराह  करने  की  चेष्टा  की  है  ।  श्री  वेंकटसुब्बया  ने

 जो  कुछ  कहा  वह  बिल्कुल  ठीक  था  ।  समिति  की  सिफारि दा  में  यह  नहीं  कहा  गया  कि  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  किसी  जांच  के  लिए  श्रादेश  देने  से  राज्य  सरकार  की  सहमति  लेनी  ही  पड़ेगी  ।

 इसमें  तो  इतना  गया  है  कि  जांच  को  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकार  की

 सहमति  भी  आवश्यक  है  ।  भ्र भी  तक  हुए  जांच  मामलों  में  उन्होंने  सहयोग  नहीं  दिया  ।  कृपया

 प्राक्कलन  समिति  की  एक  पंक्ति  पकड़कर  लोगों  की  areal  में  धूल  मत  चौंकिए  ।

 श्राप  इस  सदन  के  भ्र भि रक्षक हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  गोलमाल  में  इसी

 यह  कहा  जा  रहा  है  कि  34  करोड़  रुपये  का  गोलमाल दुनिया  का  सबसे  बड़ा

 गोलमाल  केन्द्र  ने  श्रामण्य  सरकार  को  उं  रनों  के  परिवहन  के  लिए  ऋणी  के  रूप  में  दिया  था  ॥

 यदि  ag  राशि  केन्द्र  की  है  तो  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  लिए  राज्य  सरकार  की  सहमति  की  कोई

 आवश्यकता  नहीं  है भ्रौर  इसके  अतिरिक्त  लोक  लेखा  समिति  ने  भी  इसी  माग  को  अपनाने  का

 सुभाव  दिया
 है

 गर्त  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इसमें  भ्रड़चन  कया  है  ।  राज्य  विधान  सभा  में

 एक  विधायक  श्री  नी०रत्नासभापति  ने  आरोप  लगाए  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  उन्होंने
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 स्पष्ट  रूप से  कहਂ  है  कि  2k  करोड़  रुपये  के  गोलमाल  में  निजी  व्यापारियों  तथा  इन  मंत्री

 महोदय  का  हाथ  !

 श्री  अन्ना  साहिब  gh  यह  परामर्श  दे  त्  Nt  4  से  लर  दिन ने  से  पत्र  कि  राजय  सरकार  की  सहमति

 आवश्यक  ग्रह  मन्त्रालय  ate  विधि  मन्त्रालय  ने  इन  सभी  तथ्यों  पर  विचार  कर  लिया  है  ।

 qa  खेद  है  कि  मैं  इससे  ales  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 श्री स०  कुन्द  इन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ama  जो  सुभाव  दिया  है  मंत्री  महोदय  ने  उस  पर  पुरा  ध्यान  दिया

 है  ।  मेरे  विचार  में  इस  प्रश्न  पर  पर्याप्त  समय  लग  चुका  है  |

 श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  श्री मनु  TH  प्रश्न  मेरा  भी  मेरा  नाम  भी  इस  प्रश्न  के

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  था  ।  इस  मामले  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  किए  जाने  में  कुछ

 marta
 प्रकट  की  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या  केन्द्र  परिवहन  भाड़े  के  लिए  आधिक

 सहायता  देना  बन्द  कर  देगा  ।  यदि  केन्द्र  द्वारा  भ्रष्टाचार  को  नहीं  रोका  जा  सकता  तो  कम  से

 कम  अपने  धन  को  बचाया  तो  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इस  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 Shri  Ram  Sevak  Yadav  :  Sir,  Hon.  Minister  has  just  stated,  that  Home  Ministry
 and  Law  Ministry  have  also  advised  that  it  should  be  investigated  by  C,  BI,  I  want
 to  know  whether  before  advising  this  has  some  Ministry  obtaind  any  information  in

 regard  to  this  swindling  in  sale  of  fertilisers.  Secondly  when  was  the  state  Govt.  approa-
 ched  for  their  consent

 Have  you  received  any  reply  ?  If  not  has  the  ministry  persued  it  or  not  ?

 श्री  साहिब  शिन्दे  :  gh  खेद  है  कि  ge  मंत्रालय  कौर  विधि  मंत्रालय  ने  केन्द्रीय

 जाँच  ब्यूरो  द्वारा  जाँच  किए  जाने  के  विषय  में  कोई  राय  नहीं  दी  है  ।  पिछली  बार  जब  माननीय

 सदस्यों  ने  ag  पुछा  था  कि  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  मांग  किए  जाने  के  उपरांत  भी  गह  मामला

 केन्द्रीय  जाँच  ब्युरो  को  क्यों  नहीं  सौंपा  गया  तो  मैंने  कहा  कि  गृह  तथा  विधि  मंत्रालय  से

 परामर्श  करने  के  बाद  ही  आगे  कोई  कायंवाही  करू गा  ।  अरब  मैंने  उल्लेख  किया  है  कि  गृह  तथा

 विधि  मंत्रालय  ने  चुके  परामशं  दिया  है  कि  जाँच  के  लिए  राज्य  सरकार  सहमति  आवश्यक

 है  ।  हमने  हाल  ही  में  राज्य  सरकार  को  लिखा  है  ।  गृह  मंत्रालय  के  परामर्श  के  बाद  ही  हम  इस

 पर  विचार  करेंगे  ।

 Shri  Ram  Sevak  Yadav  :  When  did  you  write  to  the  State  Government  ?

 श्री  अन्ना  साहिब  शिन्दे  :  मुझे  तिथि  का  पता  करना  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  उन्हें  बाद  में  बतला  सकते  हैं  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  नियमों  के  श्रन्तगंत  यह  सम्भर्व  नहीं  है  कि  राज्य  सरकार

 स्वयं  विशिष्ट  पुलिस  संगठन  में  इस  मामले  की  शिकायत  दर्जे  कराए  जिससे  यह  मामला  जाँच  के
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 fo लिए  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  को  सौंपा  जा  सके  ।  लोक  लेखा  समि  की  सिफारिश  को  हट्टी  में  रखते

 हुए  कया  मैं  जान  सकता  हू  कि  राज्य  सरकार  को  विशिष्ट  पुलिस  संगठन  में  इस  मामले  को

 नियमित  शिकायत  दर्ज  कराने  के  लिए  कहा  गया  है  जिससे  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  जाँच  कार्य

 प्रारम्भ  किया  जा  सके  ।

 श्री  अन्ना  साहिब  शिन्दे  :  इस  पर  निराले  राज्य  सरकार  को  करना  है  ।
 मैंने  केन्द्रीय

 र  को  स्थिति  अत्यंत  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  यदि  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  जाँच  होनी  है
 तो  हमें

 कोई  आपत्ति  नहीं  हम  यह  मामला  ब्यूरो  को  सौंपने  के  लिए  तैयार  हैं  किन्तु  सहमति  राज्य

 सरकार  को  ही  देनी  है  ।  मैं  राज्य  सरकार  की  जोर  से  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 दिल्ली  कोआपरेटिव  टो  हाऊस  लिमिटेड  में  कथित  अनियमितताएं

 1474,  श्री  जय  सिंह :
 श्री  यज्ञदत्त  शर्मा

 थ्री  हरदयाल  देवगण
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  सिविल  सप्लाई  एण्ड  कोआपरेटिव  डिपार्टमेंट  के

 कारी  पाबंद  के  इस  कथित  वक्तव्य  की  are  दिलाया  गया  है  कि  दिल्ली  कोआपरेटिव  टी  हाऊस

 लिमिटेड  में  गम्भीर  झ्नियंमिततायें  पाई  गई  हैं  ;

 यदि  at  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  कौर

 इस  सहकारी  समिति  में  ऐलान  पैदा  हो  गई  है  उसे  दूर  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  :

 जी  हां  ।

 कौर  एक  विवरणों  पटल  पर
 iS  की  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सहकारी  दिल्ली  द्वारा  सुचित  की  गई  गम्भीर  अनियमितताओं

 का  ब्योरा  निम्न  प्रकार  है

 (1)  समिति  के  लिए  भवन  के  समझौते  पर  उसके  सदस्यों  द्वारा  मकान  मालिक

 तथा  समिति  दोनों  की  अझर  से  हस्ताक्षर  करना  |

 (2)  समिति  के  एक  ate  उससे  होने  वाली  अय  का  दुरुपयोग  |

 (3)  समिति  की  प्रबन्ध  कमेटी  के  सदस्यों  को  समिति  की  नौकरी  में  रखना

 alt  उन्हें  वेतन  देना  |

 OO0N0  so  ow
 (4)  भवन  के  लिए  सदस्य  के  पास  15,  VUU  रू०  थी  राशि  प्रतिभूति  के  रूप  में

 जो  अनुचित  था  ।  उस  पर  समिति  को  कोई  ब्याज  नहीं  मिल  रहा  था  ।
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 (5)  समिति  द्वारा  अधिकतम  ऋण  सीमा  नियत  न  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  बाहरी  देयता  14  लाख  रु०  हो

 (6)  अनावश्यक  व्यय  करने के  कारण  30-6-1968  तक  43,000  रु०  की

 हानि  होना  ।

 (7)  समिति  की  निधि  में  से  22,107.50  रु०  की  रानी  हरनेक  व्यक्तियों  को

 उधार  दी  किन्तु  इसकी  वसूली  के  लिए  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 समिति  को  परिसमापन  कार्यवाही  के  wears  लाया  गया  है  |

 श्री  जय  अध्यक्ष  सभा  पटल  पर  रखे  गये  ब्रिवरणा  के  द्वारा  पता  चलता  है

 कि  स्थिति  बहुत  गम्भीर  है  यथाकथित  सोसाइटी  में  चार-पांच  सदस्य  मैं  सरकार  से  उन

 सदस्यों  के  नाम  जानना  चाहता  हूरो  साथ  ही  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  ह  श्री  तक  उनके

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 श्री  डा०  रिंग  :  प्रबन्धक  समिति  के  निम्नलिखित  सदस्य  हैं

 प्रधान  श्री  भगवान  सचिव  श्री  दलजीत  कोषाध्यक्ष  श्री  प्रीतम  सदस्य

 श्री  सुन्दर दास  att  श्री  चतर  सिंह  उपायों  के  सम्बन्ध  में  हमने  दिल्ली  को  सूचना  दे  दी

 है  ale  वह  ही  आवश्यक  कार्यवाही  करेगा  ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब

 :  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  परिसमापन  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई  थी

 किन्तु  दुर्भाग्य  से  उच्च  न्यायलय  ने  हाल  ही  में  इन  कार्यवाहियों  के  विरुद्ध  स्थगन  mea  जारी

 कर  दिए  हैं  ।

 श्री  जय  सिह  क्या  माननीय  मंत्री  सितम्बर  1969  के  जाँच  प्रतिवेदन  पढ़ने  की

 कपा  करेंगे  ate  यदि  प्रतिवेदन  बहुत  लम्बा  है  तो  क्या  वे  इसकी  एक
 ofa  अनक
 ald  र1स  पटल  पर  रखेंगे  ।

 श्री  डा०  रिंग  :  यदि  श्राप  अनुमति  दें  तो  इसे  पढ़ूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दीजिए  ।

 Shri  Hardyal  Devgun  The  irregularities  in  the  working  of  Delhi's  cooperative
 store  have  already  been  exposed,  This  is  the  second  co-operative  store  that  isa  family

 affair.  Sardar  Sobha  Singh’s  son...  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसे  किसी  भी  व्यक्ति  के  प्रति  आरोप  waar की  झ्र नुम ति  नहीं  दूंगा

 जो  सदन  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 Shri  Hardyal  Devgun  I  am  disclosing  the  names  of  members.

 Mr,  Speaker  Disclosing  names  does  not  mean  that  ons  ate
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 Shri  Hardyal  Devgun  I  am  asking  about  the  allegations  which  he  had  accepted
 here,  This  society  is  a  bogus  family  affair,  Sobha  Singh’s  son,  Bhagwan  Singh  and  Daliect

 Singh  and  besides  these  Bhagwan  Singh's  father  in  law,  mother  inlaw,  brother  inlaw,  sister
 in  law  and  both  his  sons  are  in  the  society.  They  are  Delhi’s  big  capitalist.  What  allegation
 have  I  made  in  this  ?

 Mr,  Speaker  It  does  not  appear  so  but  it  is  a  question  of  interpretation.

 Shri  Hardyal  Devgun  This  is  a  co-operative  society.  A  Post  office  was  to  be

 opened  in  their  building  but  these  people  acquired  the  building  for  the  co-operative
 society,  They  have  bought  two  cars  and  a  scooter  in  the  name  of  the  society  but  no  men-
 tion  has  been  made  of  this  here.  I  want  to  know  if  it  is  a  fact  that  they  are  using  these

 vehiclesy  Besides  this  they  have  opened  a  shop  ‘Cellar’  in  one  half  of  this  building.  There
 the  boys  and  girls  of  Delhi  take  Charas  and  Bhang  with  the  hippies,  This  shop  has  been

 opened  without  a  licences  and  the  society  has  invested  Rs,  58,000  in  it.  I  want  to  know  if
 two  sons  of  the  chairman  stddied  in  England.  Thay  were  its  executive  members  and  were

 given  a  salary  which  was  irregular.  In  this  way  this  society  has  misapproprioted  lakhs  of

 rupees.  Keeping  in  mind  that  cars  were  bought  irregularly  with  its  money,  Will  the

 government  take  action  to  get  this  money,  Will  a  criminal  case  be  instituted  for  embazzle-
 ment  and  other  820005811011 5,

 श्री  अन्ता  साहेब  शिन्दे  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  विचारों  से  पुर्णतया  सहमत  हूं  कि  इस

 सोसाइटी  के  कुछ  सदस्यों  ने  वस्तुतः  सहकारी  समितियों  का  नाम  बदनाम  किया  है  ate  साथ

 ही  इन  सदस्यों  में  उनके  परिवार  तथा  रिश्ते  के  कुछ  व्यक्ति  भी  शामिल  हैं  ।

 इस  सहकारी  समिति  का  भंडाफोड़  करने  पर  हमें  दिल्ली  प्रशासन श्री  हरदयाल  देवगण

 को  बधाई  देनी  चाहिए  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  में  दिये  गये  ब्योरे  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  इस  सहकारी  समिति  के  कुछ  ऐसे  सदस्य  भी  हैं  जो  माननीय

 सदस्य  के  दल  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।

 arfy  ast  टे  स अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  मैं  इसकी  श्र  aad  Mot  au  कता सूची  दे  दी  गई  है  ate

 वे  स्वयं  उसे  देख  सकते  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय  क्या  उस  सहकारी  समिति  का  कोई  सदस्य  इस  सदन  का  भी

 सदस्य  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  ने  सदस्यों  की  सूची  घोषित  कर  दी  है  ।  श्राप  इसे  देख

 सकते  हैं  ।  प्रगति  प्रइन  ।

 थी  क०  सुर्य नारायण  क्या  दिल्ली  प्रयास  ने  इस  बारे  में  आंकड़े  प्रस्तुत  किये  हैं  कि

 कितने  धन  की  हानि  हुई  ौर  कितनी  राशि  का  दुर विन योजन  gar  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इसके  सीमा  क्षेत्र  से  बाहर  है  ।

 att  बलराज  मधोक  :  कया  मैं  जान  सकता
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 अध्यक्ष  महोदय  :  Gs  खेद  है  मैं  इसकी  अ्रनुमति  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  बलराज  मधोक  :  श्रीमन्  यह  उचित  नवदीं  है  ।  पहले  भी  आपने  दो  तीन  सदस्यों  को

 meq  पूछने  की  अनुमति  दी  थी  ।  सुक्के  भी  प्रश्न  पूछने  का  अधिकार  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 जिस  सहकारी  समिति  का  यहां  उल्लेख  किया  जा  रहा  है  व्ह  पहले  कभी  हना  करती  थी  परन्तु

 आजकल  उस  समिति  का  संचालन  वहां  के  कर्मचारी  कर  रहे  हैं  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  यह

 सन  देंगे  कि  जिन  व्यक्तियों  का  मन्त्री  महोदय  ने  प्रभी  उल्लेख  किया  है  क्या  उनके  गलत  कार्यों  का

 दण्ड  सहकारी  समिति  के  वर्तमान  कर्मचारियों  को  नहीं  दिया  जाएगा  तथा  क्या  मन्त्री  महोदय  यह

 भी  श्रीनिवासन  देंगे  कि  जिन  व्यक्तियों  ने  धन  का  दुरुपयोग  किया  है  उनसे  धन  वसूल  करने  के  लिए

 कठोर  कदम  उठाए  जायेंगे  ।

 श्री  अन्ना  साहेब  शिन्दे  :  यह  मामला  दिल्ली  प्रशासन  के  अधीन  है  ।

 श्री  रा  ढो०  भण्डार  श्री मनु  क्या  यह  उचित  है  कि  सदस्य  कहे  कि  अध्यक्ष  की  कार्यवाही

 ठीक  नहीं  है  रात  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  जाए  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनका  श्राभारी  हुं  ।  gs  wea  है  श्री  बलराज  मधोक  जेसे  सदस्य

 भी  ऐसे  शब्दों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  मैने  ऐसा
 कुछ

 नहीं  कहा  जो  सदन  को  बुरा  लगे  |

 Censoring  of  Film  Publicity  Media

 *1475.  Shri  Deven  Sen:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and

 Communications  be  pleased  to  state

 whether  it  is  a  fact  that  Khosla  Commission  has  strongly  appealed  to  Governo- (a)
 ment  to  censor  the  posters,  hand-bills,  photographs  and  other  media  of  film  publicity;
 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  go  Fo  :

 फिल्म  सेंसर  सम्बन्धी  जांच  समिति  ने  झ्र पनी  रिपोर्ट  में  पोस्टरों  तथा  फिल्म  प्रचार  सामग्री

 पर  किसी  प्रकार  का  झर कुश  रखने  पर  जोर  दिया है  ate  उन्होंने  यह  विचार  प्रकट  किया  है  कि

 इस  मामले  पर  स्थानीय  प्राधिकारियों  द्वारा  उचित  रूप  से  कार्रवाई  की  जा  सकती है  |

 समिति  की  रिपोर्ट  oat  भी  विचाराधीन  है  ।  क्योंकि  सरकार  इस  समस्या

 से  पहले  ही  परिचित  थी  अत  उसने  ait  राज्य  सरकारों को  पहले  था  कि  वे  इस  प्रकार  के

 श्रइलील  wit  aus  फिल्मी  पोस्टरों  पर  कड़ी  नजर
 रखें

 ।

 Shri  Deven  Sen  Is  it  a  fact  that  hand  bills,  posters  and  photographs  of  those

 parts  of  the  films  which  are  censored,  are.  being  printed  on  large  scale  ?  it  is  said  that  a

 group  of  capitalists  and  other  highly  rich  people  are  involved  in  this  work,  who  have  faith

 in  black  marketing,  glorofication  of  sex  and  admiration  of  viol  ence  If  it  is  a  fact,  then
 what  steps  the  Goveinment  have  taken  to  prevent  this  ?
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 थ्री  इक  Fo  गुजराल :
 जसा  मैंने  इस  की  ग्रोवर  सरकार  का  ध्यान  श्रीकृष्ण  हम्ना

 गैर  इसीलिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  वे  इस  पर  नियन्त्रण  रखें  ।  यह
 पथ्य  खोसला  grain  के  समक्ष  भी  लाया  गया  था  कौर  आयोग  ने  भी  कहा  था  कि  इस  को  रोकने

 के  लिए  कोई  न  कोई  कार्य  करना  चाहिए  ।

 Sbri  Deven  Sen  Is  it  a  fact  that  the  film  industry  in  India  stands  second  in  the
 world  ?  Is  it  also  a  fact  that  our  film  industry  is  declining  day  by  day  and  our  films
 are  not  able  to  compete  with  Europe  films  ?  When  I  went  to  Mosko  in  1959,  I  remember
 the  people  there  knew  only  four  Indians-Tagore,  Nehru  Raj  Kapur  and  Nargis  They  do
 not  know  others.  What  steps  the  Government  has  taken  to  keep  up  the  standard  of  films  ?
 I  would  also  like  to  know  what  are  the  obstacles  in  nationalising  the  film  industry  ?

 श्री  Fo  Fo  गजराल  मेरे  माननीय  मित्र  ने  पुछा  कि  क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्थान

 फिल्म  उद्योग  दुनिय  में  दूसरी  श्रेणी  में  है  ।  मैं  उन  से  कहूंगा  कि  परिमाण  के  हिसाब  से  यह  कथन

 ठीक  है  ।  गत  ay  यहां  जो  फिल्म  बनाये  वह  केवल  पान  के  मुकाबले  में  द्वितीय  श्र  णी
 में

 रह  गए  ।  जहां  तक  गुण  का  सम्बन्ध  साननींय  सदस्य  को  इस  प्रकार  एक  व्यापक  निराले  नहीं

 करना  चाहिए  था  ।  कुछ  wea  फिल्म  भी  बनाये  गए  हैं  जिनकी  किसी  केवल  भारत  में  ही  नहीं

 विदेशों  में  भी  फेल  गई  ।  जहां  तक  श्राम  रुख  का  सम्बन्ध  हम  समय  समय  पर  इस  पर  विचार

 करते  त्न  रहे  हैं  att  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  ने  एक  नीति  निर्धारित  की  है  ।  इस  के  अ्रमुसार  कब  हम

 एक  फिल्म  परिषद्  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  कौर  इससे  gu  की  हट्टी  से

 कुछ  अच्छे  फिल्म  बनाने  का  वातावरण  तेयार  होगा  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Some  of  the  posters  printed  and  stuck  on  the  walls,
 are  obscene  and  it  has  a  bad  ¢ffect  on  the  morality  of  the  society.  For  example  such  posters
 have  been  printed  in  which  kissing,  embracing  etc.  have  been  exhibited  May  I  know
 whether  the  Government  is  proposing  to  ban  these  posters  ?

 श्री  Fo  Fo  गुजराल  जसा  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हम  ने  राज्य  सरकारों  का  ध्यान

 ओर  प्रा कर्षित  किया  है  ।  तराशा  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  ध्यान  देंगी  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  What  the  state  Governments  can  do  in  this  matter  ?
 These  posters  are  being  printed  by  film  companies

 Mr.  Speaker  Please  sit  down  The  work  will  go  on  like  this

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  लिए  मिल  मालिकों  से  बकाया  राशियों  को  वसूली

 *1476  श्री  नन्द  कुमार  सोमानी

 थी  go  कु०  कापड़िया

 कया  श्रम  तथा  पनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  की  जो  भारी  राशि  मिल  मालिकों  इरादी  की

 आकर  बकाया  है  उसे  वसुल  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  सहायता  मांगी  है
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 TTT apie विभिन्न  संस्थानों  की  कौर  कुल  कितनी  राशि  झ्र

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  स०  च०
 :  अर  ८  कर्मचारी

 भविष्य  निधि  1952  के भ्रन्तगंत  राज्य  सरकार  को  अधिकार  दिये
 गये  हैं  कि  वे

 भविष्य  की  बक़ाया  राशियों  को  बकाया  राजस्व  के  समान  वसूल  कर  सकती  है  कौर  दोषी

 नियोजकों  के  विरुद्ध  अभियोग  चला  सकती  है  ।  श्रम  मन्त्रियों  की  क्षेत्रीय  बैठकों  में  राज्य  सरकारों

 से  भ्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  बकाया  राशियों  के  भुगतान  में  सहायता  दे  कौर  उन्होंने  इस  संबंध  में

 पुरे  सहयोग  का  झ्राइवासन  दिया  है  |

 31  1969  को  बिना  छूट  वाले  दोषी  संस्थानों  के  नाम  14  करोड़  रुपये

 की  राशि  बकाया  थी  ।

 श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बकाया  राशि  हर  वर्ष

 बढ़ती  जा  रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  के  बिना  ही

 केन्द्रीय  सरकार  कौन-सा  विशिष्ट  कदम  उठा  रही  है  ताकि  बकाया  राशि  कों  समय  पर  aga  किया

 जा  सके  भ्र  पता  लग  सके  कि  रसल  में  बकाया  राशि  कितनी  है  ?

 रोजगार  तथा  प्रुनर्वास  मंत्रो  डी०  :  रसूल  करने  की  कारवाई  हम

 कर  रहे  हैं  ।  हम  ने  बकाया  राशि  की  वसूली  एवं  अभियोजन  के  लिए  46,566  मुकदमें  दायर  किए

 हैं  ।  जब  तक  वसूल  किये  गए  रकम  हैं  :  में  1.42  करोड़  रुपए  ।  में

 1.57  करोड़  रुपए  ।  1966--67  में  2.8  करोड़  रुपए  ।  में  1.71  करोड़  रुपए

 में  2,2  करोड़  रुपए  |  1969--70  में  2.5  करोड़  रुपए  ।  इस  संदर्भ  में  यह  भी

 याद  रहे  कि  aa  तक  जो  कुल  बकाया  राशि  वसूल  की  गई  वह  1,300  करोड़  रुपए  है  ।

 श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :  हर  कम्पनी  को  किसी  न  किसी  समय  या  तो  किसी  श्रायात

 लाइसेंस  के  लिए  या  अन्य  किसी  प्रकार  के  लाइसेंस  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  राना

 है  ।  कभी  सरकार  की  भोर  से  आग्रह  किया  है  कि  आयकर  की  श्रद्यावधिक  देय  राशि  छुकाई

 जाए  ।  मै  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ऐसे  मौके  का  लाभ  उठाकर  इन  कम्पनियों  को

 सेंस  या  अन्य  सुविधायें  देने  या  नवीकृत  करने  के  पहले  उन  से  प्रमाणपत्र  की  भ्र पे क्षा  करेगी  कि

 कमेंट्री  भविष्य  निधि  की  तमाम  बकाया  राशि  चुका  दी  गई  है  ?

 श्री  एस०  कन्डप्पन :  यह  एक  बरच्छा  सुभाव  है  |

 श्री  डी०  संजीव या  :  न्यासधारी  मंडल  ने  एक  उप-समिति  को  नियुक्त  किया  है  कौर  इस

 उप-समिति  ने  अभी  अपना  प्रतिवेदन  समाप्त  किया  है  ।  इस  के  प्राक्कलन  समिति  ने  भी

 कुछ  सितारों  दी  हैं  |  देय  राशि  की  वसूली  के  उपायों  पर  जब  विचार  किया  तो  इ  सारी

 fant  कौर  माननीय  सदस्य  के  सुल्तानो  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्नोत्तर  काल  समाप्त  सदा
 हु
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 फूँद  मैं  इस  सम्बन्ध  में प्राक्कलन  समिति  कौ  सिफारिशों  की  कौर  मन्त्री

 महोदय  का  ध्यान  प्रा कर्षित  करना  चाहता हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 त्

 OR  खेद  प्रश्नोत्तर काल  समाप्त  gar  श्राप  उन्हें  इसे  लिख  कर
 दे  a  |

 अल्प  सुचना  प्रशन

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 Water  Supply  To  Gangnahar  And  Bhakra  Canal

 30,  Shri  Hardayal  Devgun  Shri  P.  L.  Barupal  :
 Shri  Ramji  Ram  Shri  T,  Ram  ;
 Shri  Bhola  Nath  Master

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  supply  of  canal  water  to  Pakistan  has  been  discon-
 tinued  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  which  the  water  ig  not  being  made  available  to  Gangan-
 ahar  and  Bhakra  canal  in  Srigangangar  ;

 (c)  whether  it  is  also  a-fact  that  on  account  of  non-availability  of  water  in  the

 aforesaid  canal,  local  people  are  facing  acute  shortage  of  drinking  water  in  this  hot  we-

 ather  so  much  so  that  a  threat  has  been  posed  to  their  lives  even;  and

 (d)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  to  solve  this  problem  ?

 The  Dy,  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Sideshwar  Prasad)  ,

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Water  is  being  supplied  to  Bhakra  Canals  of  Rajasthan  and  to  Gang  Canal

 according  to  their  shares  taking  into  account  the  waters  withdrawn  from  Pakistan.

 (c)  At  present  to  make  water  available  for  drinking  purposes,  canals  are  being
 run  by  rotation.  As  the  water  storage  arrangements  in  the  villaaes  are  not  adequate
 there  is  difficulty  of  drinking  water  in  some  of  the  areas  of  Gang  Canal  and  Bhakra,

 (d)  Permanent  improvement  in  the  supply  position  of  the  Canals  during  the  dry
 months  will  be-come  possible  on  completion  of  Pong  Dam.

 Shri  Hardayal  Devgun  .  Mr.  Speaker,  Sir  in  Ganganagar,  Bikaner  etc,  there  is  an
 acute  shortage  of  water.  Had  the  Rajasthan  Canal  been  completed,  this  problem  and  also
 the  food  problem  would  have  been  solved  to  a  greater  extent.  May  I  know  how  much
 water  is  saved  after  water  is  being  provided  to  Pakistan  and  how  much  water  is  being
 available  to  these  canals  to  solve  the  problem  of  shortage  of  water  ?

 सिचाई  तथा  fae a
 मंत्री  Fo  न  :  इस  समय  रावी  कौर  व्यास  में  13,000

 क्यूसेक  पानी  बहता  है  ।
 4000  क्यू सेक्स  पाकिस्तान  को  देकर  ay  9,000  क्यू सेक्स  पानी

 पंजाब  we  राजस्थान  के  लिए  बांट  लिया  जाएगा  ।  इसमें  राजस्थान  का  हिस्सा  5000  क्यूसेक
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 है  ।  5000  में  से  2700  क्यूसेक  पानी  राजस्थान  भाखड़ा  नहर  को  कौर  2300  क्यूसेक  गंगा

 नहर  को  दिया  जाता  है  ।

 Shri  Hardayal  Devgun  :  Keeping  in  view  the  acute  shortage  of  water  in  Rajasthan
 ‘will  the  Government  provide  there  more  water  because  the  situation  there  is  more  serious
 than  that  of  Punjab  and  Haryana  ?  (Interruption).  Secondly,  may  I  know  whether  the
 G Government  will  take  steps  to  expedite  the  construction  of  Pong  Dam  and  Thiug  Dam  ?

 डा०  Fo  लग  राव  :  भ्रमर  महीने  में  कम  वर्षा  के  नदियों  में  बहुत  कम  पानी

 ता  है  मगर  अब  इनमें  पानी  ar  रहा  है  कौर  इससे  संकट  दूर  होगा  ।  राजस्थान  का  उचित

 दस्ता  उसे  प्राप्त  होगा  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  शभ्रतिरिक्त  पानी  इन  प्रदेशों  को  दिया  जाना

 चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  fad  एक  समस्या  यह  है  कि  उन  गांवों  में  जहां  पानी  नहरों  से  मिलता

 पानी  का  संग्रह  करने  की  पर्याप्त  जगह  नहीं  है  ।  जब  नहरें  बन्द  की  जाती  है  क्योंकि  ये  नहरें

 एक  एक  कर  के  चलाई  जाती  भ्रमर  गांवों  में  पानी  के  संग्रह  के  लिए  जगह  नहीं  तो  नहर

 का  अतिरिक्त  पानी  देने  मात्र  से  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  फिर  नगर  अतिरिक्त  जल  से  उन्हें

 किसी  भी  प्रकार  का  प्रयोजन  होगा  तो  मैं  इस  मामले  को  राजस्थान  सरकार  के  ध्यान  में

 लाउ  गा  ।  पोंग  बांध  का  जहां  तक  सम्बन्ध  हम  इसके  निर्माण  को  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिए

 हर  संभव  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  पोंग  बांध  को  पुरा  किए  बिना  हम  व्यास  के  पानी  का  पुरा  उपयोग

 नहीं  कर  सकते  ।  भ्राता  है  कि  इसका  निर्माण  1973  में  पुरा  हो  जाएगा  ।

 Shr)  Onkarlal  Bohra  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  supply  of  canal  water  to  Pakistan  has
 been  discontinued,  but  neither  the  Pong  dam  is  completed  nor  there  is  any  time  limit
 fixed  within  which  the  Rajasthan  canal  can  be  completed.  In  view  of  the  utilisation  of

 surplus  water  in  Rajasthan  Canal,  may  I  know  when  the  Rajasthan  canal  is  going  to  be

 completed  and  in  Bikaner  and  Ganganagar  shortage  of  drinaing  water  is  mounting  up  due
 to  severe  drought  water  in  Rajasthan  canal  can  be  utilised  only  when  it  is  completed,
 Due  to  non-availability  of  water  cattle  will  be  perished  in  thousands  of  numbers.  Hence
 I  would  like  to  know  how  much  water  is  going  to  be  supplied  there  now  and  what  was
 the  discussion  held  with  the  Government  of  Rajasthan  in  this  regard  ?

 डा०  Fo  ल्०  राव  :  राजस्थान  नहर  का  पहला  चररा  चौथी  योजना  के  पन्त  तक  पुरा

 होने  की  तराशा  है  ।  हम  दूसरे  चरण  का  भी  निर्माण  करने  का  प्रयत्त  कर  रहे  हैं  परन्तु

 इसके  लिए  आवश्यक  राशि  मिलनी  चाहिए  ।  हमें  कुछ  अतिरिक्त  राशि  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 हम  झःशा  करते  हैं  कि  पांचवीं  योजना  काल  में  यह  प्रा  हो  जायगा  ।  पहला  चरण  अगले  तीन

 चार  वर्षों  में  पुरा  हो  जाएगा  ate  दूसरे  चरण  के  पण  होने  में  छः  से  qs  वर्ष  तक  लगेगें

 मैं भ्र पनी  बात  को  दुहरा  रहा  हूं  कि  अगर  गंगा  नहर  या  उप  नहरों  के  भ्र ति रिक्त  पानी  से  लोगों

 को  पीने  का  पानी  प्रदान  करने  में  सहायता  मिलेगी  तो  जरूर  मैं  उसके  लिए  उचित  कारंवाई

 करूगा  ।

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  राजस्थान  के  जैसलमेर  कौर  बाड़मेर  शादी  सुखा

 पीडित  प्रदेशों  में  जो  भयानक  स्थिति  रहती  है  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  क्योंकि  मैंने  उन

 प्रदेशों  का  दौरा  किया  था  ।  सचमुच  वहां  के  लोग  ast  भयानक  परिस्थिति  में  जी  रहे  हैं  ।  थोडा

 सा  पानी  भरने  के
 fr
 Ith  ए  ऊँटों  पर  10  मील  तक  जाना  पडता है  ।  कुछ  लोग  नमकीन
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 पानी  पी  नहीं  सकते  ।  अतः  वे  लोग  अपने  पेट  पर  गीली  हुई  पट्टी  लगा  देते
 हैं

 ताकि  प्यास  न

 राजस्थान  में  यही  परिस्थिति  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम  इन  सुखा  पीडित  प्रदेशों  के  लोगों  के  लिए  पीने  का

 पानी  देने  की  सरकार  क्या  व्यवस्था  कर  रही  क्या  वह  शीघ्र  ही  इस  समस्या  का  समाधान

 करने  की  कोशिश  कर  रही  है  ?  श्री  बोहरा  ने  एक  yea  उठाया  कि  पाकिस्तान  द्वारा  छोडे

 गये  पानी  का  भारत  सरकार  किस  प्रकर  उपयोग  करने  जा  रही  है  ।

 डा०  Fo  ल्०  राव  :  जहां  तक  पीने  के  पानी  का  सम्बन्ध  यह  खराब  नहीं  है  ।  फिर

 भी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  जिन  इलाकों  में  राजस्थान  नहर  से  पानी  मिलता  वहां  पीने  के

 पानी  की  कुछ  eg  व्यवस्थायें  भी  हैं  ।  मगर  उससे  पर्याप्त  पानी  उपलब्ध  नहीं  होता  ।  हम  यहां

 से  पानी  उस  जोर  बहाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ताकि  जोधपुर  इलाके  के  तागे  भी  पानी

 उपलब्ध  हो  बाडमेर  कौर  जैसलमेर  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  राजस्थान  नहर  के

 दूसरे  चरण  का  निर्माण  कार्य  शीघ्रता  से  चल  रहा है  ।  जब  यह  पुरा  इन  इलाकों  में

 पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  उपलब्ध  होगा  ।  जहां  तक  पोंग  बांध  का  सम्बन्ध  है  जेसे  मैंने  पहले  ही  कहा

 हम  इसका  शीघ्र  निर्माता  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  श्रोता  है  कि  1973  तक  इसका  निर्माण

 कायें  पुरा  हो  जाएगा  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WIRTTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 आाकादावाणी  के  प्रकादानों  में  ्  लिपि  की  उपेक्षा

 *  1473.  थी  अब्दुल  नौ  दार  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  अपने  हर  प्रकार  के  प्रकाशनों  में  उद्  लिपि  की

 उपेक्षा  करती  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्रो
 go  Fo

 नही  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता

 गन्ना-विकास  कार्यक्रम  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  के  कृषि  मन्त्री  का  वक्तव्य  ।

 1477,  श्री  मणि भाई  ज०  पटेल  :

 श्री  बालयोगी  चौधरी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  उत्तर
 प्रदेश

 के
 कृषि  मन्त्री  के  5  1970  के

 श्राफ  इन्डिया  में  प्रकाशित  इस  श्रामण्य  के  वक्तव्य  की  ate  दिलाया  गया  है  कि  गन्ना

 विकास  कार्यक्रम  की  कौर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  कृषि  मन्त्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  लिखा  ग्रोवर

 यदि  तो  उसका  eater  कया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 1970  के  टाइम्स  श्राफ  इन्डिया  में  ऐसा  कोई  वक्तव्य  प्रकाशित  नहीं

 gare ।

 sea  नहीं  होता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  होता  |

 निभ
 भारतीय  संगोत  के  प्रति  केवल  विदेशी

 7.0  ar  of चबा  च्ब्भ्ड  बय इच्छा ma  डि क्रय  को  टे >
 लोवलीन  में  दिखाना

 1478.  थी  बाबू  राव  पटेल  :  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीविजन  के  फोटोग्राफर  भारतीय  बजट  शादी  के

 सम्बन्ध  में  विदेशियों  की  प्रतिक्रिया  के  चित्र  अवश्य  खींचते

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा

 (7)  क्या  इन  कार्यक्रमों  के  प्रति  भारतीयों  की  प्रतिक्रिया  उपयुक्त  नहीं  होती  अथवा  क्या

 भारतीय  टेलीविजन  भारतीय  चेहरों  के  लिए  उपयुक्त  नहीं

 क्या  यह  सच  है  कि  टेलीविजन  पर  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  स्थान  पर  श्री  मोरारजी

 देसाई  को  बजट  पेदा  करते  हुए  दिखाया  गया  यदि  तो  उस  गलती  करने  वाले  व्यक्ति  के

 विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  कौर

 इस  कार्यक्रम  को  प्रस्तुत  करने  वाले  सहायक  निर्माता  का  नाम  क्या  है  ?

 मंत्री  (  owe
 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  mal ह  था  यश  :

 जी  नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 दोनों  बातें  सच  नहीं  है  ।

 (a)  श्री  मोरारजी  देसाई  को  बजट  पेश  करते  हुए  दनि  वाली  एक  पुरानी  फिल्म

 23-2-1970  को  कुछ  मिनटों  के  लिये  गलती  से  दिखायी  गयी  थी  ।  इस  गलती  के  लिये  जिम्मेदार

 अ्रधिकारी  के  विरूद्ध  कार्यवाही  गई  है  ।

 नाम  बताना  लोकहित  में  नहीं  है  ।
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 wr-y=tr  >
 चलन  ९  हद av7@a  री  q  श्च्ग  के  कोटे  सन् यन्न  t  नो  प्त

 1479,  थी  हिम्मत  fag  का  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  अखबारी  कागज  के  कोटे  के  बारे  में  हाल  ही
 में

 घोषित  की  गई  नीति  से  छोटे  समाचार  पत्रों  की  आशाएं  पुरी  नहीं  हुई

 यदि  तो  उपयुक्त  नीति  के  बारे  में  विभिन्न  वर्गों  के
 समाचार  पत्रों  की  सही-सही

 प्रतिक्रिया  यदि  सरकार  को  प्राप्त  हुई  तो  वे  क्या  भ्र ौर

 इन  प्रतिक्रियायें  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  नीति  में  यदि  कोई  संशोधन  करने  का

 विचार  है  तो  कया  है  ?

 सुचना  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :

 झौर  नहीं  ।  सरकार  की  यह  स्पष्ट  नीति  है  कि  छोटे  समाचार  पत्रों  के  विकास

 को  प्रोत्साहित  किया  जाए  ।  इस  sear  की  प्राप्ति  के  लिये  अखबारी  कागज  के  बारे  में  उनकी

 श्रावइयकताश्रों  को  1970-71  के  लिये  अ्रखबारी  कागज  नियतन  सम्बन्धी  नीति  बनाते  समय

 ध्यान  में  रखा  गया  था  ।  सरकार  अनुभव  करती  है  कि  छोटे  समाचार  पत्र  इस  नीति  को  अपने

 लिये  ज्यादा  लाभदायक  पायेंगे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचय  बंगाल  में  अवध  रुप  से  wae  को  गई  सूची  को  वेध  स्वामियों  को

 दिलाने  के  लिये  कार्यवाही  |

 1480,  श्री  सूरज  भान  :  क्या  तथा  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  बंगाल  में  कितने  मामलों  में  जमीन  पर  गे  र-कानूनी  तौर  पर  तथा  जबरदस्ती

 कब्जा  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  जिन  व्यक्तियों  के  पास  1  से  5  एकड़  तक  भूमि

 थी  उस  पर  भी  जबदंस्ती  कब्जा  किया  गया

 {4  वादी  दल क्या  यह  भी  सच  है  कि  बहुत  से  मामलों  में  नक्सलवादियों  तथा  स

 के  कार्यकर्त्तुश्रों  की  मदद  से  भूमि  पर  जबरदस्ती  कब्जा  किया  गया  कौर

 यदि  तो  जबरदस्ती  कब्जे  में
 की  गई  इस  भूमि  को  पुनः  प्राप्त  करने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  कौर  ऐसा  कितने  मामलों  में  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना

 तथा  .  भूमि  पर  जबरदस्ती  कब्जा  करने  के  कई  मामले  भूमि  पर

 दस्ती  कब्जा  करने  की  घटनायें  प्रत्येक  जिले  तथा  एक  ही  जिले  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  भिन्न  भिन्न  हैं  ।

 ऐसे  मामलों  की  ठीक  संख्या  निश्चित  करना  कठिन  है  ।  काफी  मामलों  में  जबरदस्ती  कब्जा

 की  गई  भूमि  राज्य  की  भूमि  थी  अ्रथवा  ऐसी  भूमि  थी  जिसके  श्रवंधानिक  हस्तान्तररा  को  रह  करने  के

 लिये  न्यायालयों  में  मामले  अनिर्णीत  थे  ।
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 अधिकांश  मामलों  में  जिन  व्यक्तियों  ने  भूमि  पर  जबरदस्ती  कब्जा  किया  वे  एक  या

 दूसरे  राजनैतिक  दलों  द्वारा  संगठित  किये  गये  थे  ।  साम्यवादी  पार्टी  ने  इस  विषय  में

 काफी  मामलों  में  कार्यवाही  लेकिन  राज्य  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  स्थानीय  लाभ  को  प्राप्त  करने

 के  उद्देश्य  से  कई  ae  राजनैतिक  दलों  ने  भी  भाग  लिया  ।

 भूमि  सुधार  के  सारे  विषय  पर  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार

 कर  रही  है  ।

 Telephone  and  Telegraph  Services  in  Rural  Areas  Under  Fourth  Plan

 *1481.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadca-

 sting  and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  progress  made  in  scheme  for  extension  of  telephone  service  and  setting
 up  telegraph  offices  in  rural

 areas
 under  the  Fourth  Plan  ;

 (b)  whether  Government  are  satisfied  with  the  progress  made  ;  and

 (Cc)  if  not,  the  new  targets  fixed  and  the  nev’  scheme  formulated  in  this  regard
 for  the  Fourth  Five  Year  Plan  period  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Communications  (Shri  Satya
 Narayan  Sinha)  :  (a)  The  table  below  gives  the  proposed  Fourth  Plan  targets  and  the
 actual  achievements  in  respect  of  Telephone  and  Telegraph  services  in  rural  areas  :~

 Fonrth  Plan  Achievement  in

 target  1969--70

 (i)  No.  of  new  tong  distance

 PCOs,  2,000  500

 (ii)  No.  of  telephone  connect-

 tions  from  rural  exchanges  37,000  7,000

 (iii)  No,  of  new  Telegraph
 Offices  2,400  425

 (b)  Yes,  Sir,  The  progress  made  during  the  first  year  vis  a  vis  the  Plan  target
 has  been  satisfactory.

 (c)  The  question  of  an  upward  revision  of  targets  is  constantly  under  consideration
 and  if  the  Financial/Material  resources  permit  such  a_  revision  may  be  made  at  the  time  of
 mid  term  plan  appraisal.

 Reduction  in  Price  of  Fertiliser  Consequent  on  Fall  in  Price  of

 Sugarcane,  Gur  and  Khandsari

 *  1482.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state  whether  Government  propose  to  bring  down  the  price  of  fertilizers

 keeping  in  view  the  low  price  of  sugarcane,  gur  and  khandsari  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Dey.  and
 Cooperation  (Shri  Annasaheb  Sninde)  :  There  is  ro  such  proposal  to  bring  down  the  Pool
 prices  of  fertilisers  in  view  of  the  low  prices  of  sugarcane  and  other  crops,  Pool  prices  are
 fixed  on  ‘no-profit  no-loss’  basis.  If  the  prices  of  Gur  and  Khandsari  have  been  lower  this

 year,  the  prices  of  other  crops  arc  still  remunerative  and  provide  satisfactory  return  on
 use  of  fertilisers  in  raising  them.
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 टेलीविजन  के  वाणिज्यिक  प्रयोग  के  बारे  में  सम्मेलन

 *
 1483,  थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :.

 कया  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  में  16  से  18  ata  तक  टेलीविजन  के  वारि  ज्यदा  प्रयोग  के

 बारे  में  एक  सम्मेलन  हुआ  था  ;

 क्या  उक्त  सम्मेलन  का  आयोजन  तथा  उसके  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  देश  के

 लगभग  सभी  प्रमुख  विज्ञापकों  द्वारा  की  गई  थी  तथा  इन  सभी  ने  इसमें  भाग  लिया  था  ;

 क्या  सरकार  इस  बात  की  अनुमति  देगी  कि  भारत  में  टेलीविजन  के  श्रारम्भ  होने
 डि की  प्राथमिक  अवस्था  में  इसका  प्रयोग  शैक्षिक  प्रयोजनों  की  बजाये  मुख्य  रूप  से  arf  QUIN  यक

 पक्षों  के  लिए  किया  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इससे  समाचार  पत्रों  के  राजस्व  पर  कुप्रभाव  पड़ने  की

 चना है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इ०  Fo  :

 a

 सम्मेलन  का  प्रायोजन  इण्डियन  सोसाइटी  श्राफ  बम्बई  द्वारा  किया

 टेलीविजन  पर  वाणिज्यिक  विज्ञापन  ores  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 सवाल  नहीं  उठता  ॥

 पी०  पी०  टेलीफोन  कालों  की  दरों  में  वृद्धि

 *1484,  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पी०  पी०  (fasafe  टेलीफोन  कालों  की  दरों  में  विधि  कर  दी  गई  है  :

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  और  यह  टवन्टी  किस  प्राधिकार  के  अंतगर्त

 की
 गई  है  ;  प्रौढ़

 क्या  टेलिफोन  कालों  की  दरों  में  मामले  को  संसद  में  लाये  बिना  किसी  भी  सीमा

 तक  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  सत्यनारायण  fag)  :  विशिष्ट  व्यक्ति

 ट्रक  कालों  की  दरों  में  1  1969  से  संशोधन  कर  दिया  गया  है  ।

 विशिष्ट  व्यक्ति  (| न  cade  omar  ot  :
 लों  के  प्रभार  एक  1969  से  संशोधित  किये  गये  थे  ae  वे

 इस  प्रकार  हैं  ।
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 मूल  टक  काल  प्रभार  विशिष्ट  व्यतीत  काल  प्रसर

 1-5-69  से  पहले  1-5-  69  के  बाद

 to  रु०  रु०

 0,50  0.25 (1)  0.50

 (2)  1,00  0,50  0,50

 (3)  2.00  1,00  1,00

 (4)  3.00  1,00  1,50

 (5)  5.00  2.00  2,50

 (6)  8.00  2.00  4.00

 (7)  12,00  4,00  6.00

 (8)  16,00  4.00  8.00

 दरों  में  ये  संशोधन  केन्द्रीय  सरकार  को  भारतीय  तार  श्रधिनिमम  की  धारा  द्वारा  प्रदत्त

 शक्तियों  के  भ्रन्तगंत  किये  गये  थे  ।

 हालांकि  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  शक्ति  प्राप्त  फिर  भी  शुल्क दरों  में  संशोधन

 करने  के  लिए  बनाये  गये  नियम  प्रथम  अवसर  मिलते  ही  संसद  के  दोनों  सदनों  के  पटलों  पर  रखने

 पड़ते  है  ।  शुल्क  दरों  में  यह  संशोधन  भी  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखा  गया

 परिचय  बंगाल  में  प्रति  ब्यक्ति  सूची  रखने  को  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  बारे

 में  बंगला  कांग्रस  के  महासचिव  से  ज्ञापन

 1485,  थ्रो  गाडिलिंगन  ate  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बंगला  कांग्रेस  इस  पक्ष  में  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  प्रति  व्यक्ति  भूमि  रखने

 की  अधिकतम  सीमा  का  ga:  निर्धारण  किया  जाये  तथा  प्रति  व्यक्ति  भूमि  रखने  की  25  एकड़

 की  विद्यमान  अधिकतम  सीमा  को  कम  कर  दिया  जाये  और  इस  सम्बन्ध  ध... में झ्र प्र्ल  1970  में  पार्टी

 के  महासचिव  श्री  सुद्ीलधारा  द्वारा  केन्द्रीय  कृषि  मन्त्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  गया  था  ;  शौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  ak  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहेब  :  कौर  पश्चिम  बंगाल  में  भूमि  सुधार  के  बारे  में  बंगला  किंग्स स

 के  विचारों  को  करते  हुए  ज्ञापन  में  प्रति  व्यक्ति  भूमि  रखने की  अधिकतम  सीमा  के  स्तर

 को  कम  करने के  विषय  में  एक  सुभाव  दिया  गया  है  ।  ज्ञापन  में  कौर  कोई  ब्यौरा  नहीं  दिया

 गया  है  i  ज्ञापन  में  दी  गई  बातों  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 Dry  Farming  Expenditure  at  Pusa  Institute,  New  Delbi,

 1486.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Food  Agriculture
 be  pleased  to  state

 her Hel  a a  uy ny  experi  mentc  ha ud (a)  whet  ve  been  made  in  regard  to  the  dry  farming  at  the
 Pusa  Institute,  New  Deihi,
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 (b)  if  so  the  details  thereof  ;  and

 (c)  the  details  of  the  programme  chalked  out  to  benefit  from  these  experiments  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Coop.  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  Yes,  sir.

 |  |
 (0)  and  (c)  The  research  programmes  under  different  divisions  of  the  I.  A.  R.  ae

 include  experiments  on  various  aspects  of  dry  land  farming.  The  more  important  studi-

 es  made  in  this  field  relate  to  experiments  on  (i)  erosion  and  soil  conservation,  (ii)  impro-
 vement  of  tillage  for  better  structure  and  root  penetration  (iii)  organic  matter  and  plant
 residue  management  for  improving  physical  and  biological  characters  of  soils,  (iv)  water

 storage  for  crop  use,  (v)  Deep  placement  of  fertilisers  and  foliar  feeding  (vi)  hiological

 nitrogen  fixation  by  efficient  strains  of  rhizobia,  specially  salt  tolerant  strains  and  use  of

 pelletd  bacterial  cultures  under  acidic  and  alkaline  soil  conditions.  (vii)  mixed  and  double

 cropping  instead  of  single  long  duration  crops,  to  fit  the  weather  patterns,  (viii)  Photo-

 insensitive  and  quick  maturing  crops,  less  affected  by  drought.  (ix)  introduction  of  Soya-

 bean,  high  protein  maize,  macaroni  wheat,  short  duration  castor  and  cotton  as  well  as

 perennial  crops  like  cashewnut,  oil  palm,  date  palm  for  small  scale  industry  and  export

 earning,  (x)  high  yielding  fodder  grasses  and  high  protein  bajra  and  (xi)  genetic  upgrad-

 ing  of  nondescript  cattle  by  artificial  insemination,  using  superior  Europian  breeds  accli-

 matized  in  tropical  parts  of  Australia.

 (c)  An  action  programme  for  increasing  production  onin  rainfed  areas,  based

 largely  on  the  knowledge  gathered  from  the  experiments,  has  been  prepared  by  I.  A.  R.  I.
 A  Rs.  20  crore  development  programme  for  pilot  projects  on  dry  farming  has  been  formu-

 lated  under  which  24  pilot  projects  will  be  taken  up  in  12  States.  To  supplement  these

 efforts,  A.  has  formulated  as  All  India  Co-ordinated  Research  Project  on  dry
 land  agriculture,  with  a  plan  outlay  of  Rs.  1.48  crores.  This  scheme  envisages  intensifica-
 tion  of  multi  disciplined  research  at  24  selected  centres  representing  different  moisture

 deficit  zones  and  soils  in  the  country,  with  a  view  to  develop  new  technology  to  increa-
 se  production  under  dry  land  conditions.

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  हड़ताल  करने  का  अधिकार

 1487.  श्री  स०  मो०  बीजों
 :  क्या  शम

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  गुह  कायें  मंत्रालय  को  यह  सलाह  दी
 है

 कि  केन्द्रीय

 सरकारी  कर्मचारियों  से  हड़ताल  करने  का  अधिकार  नहीं  छीनना  चाहिए  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  गृह  काय  म  मालय  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  और  qatar  मंत्री  :  ate  :  इस  विषय  पर  गृह  मंत्रालय

 कौर  श्रम  मंत्रालय  में  area  में  कुछ  परामशं  ग्रा  है  ale  मामला  विचाराधीन  है  |

 चोरी  को  खपत

 1488,  श्री  राठ  क्०  बिड़ला  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  म  त्री  महोदय  ने  हाल  ही  में  जनता  से  यह  अपील  की  है  कि

 चीनी  का  भ्रमित  से  अधिक  उपयोग  करें  क्योंकि  देश  में  चीनी  के  फालतू  भण्डार  जमा  हो  गये
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 यदि  तो  इस  पर  जनता  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 इस  समय  कितनी  फालतू  चीनी  जमा  है  ;  भ्रांत

 फालतू  चीनी  का  निर्यात  करने  के  लिये  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहेब  :  जी  हों  ।

 इस  वह  चीनी  की  खपत  गत  वर्ष  की  ater  अधिक  हुई  है  लेकिन  सरकार  इस

 खपत  में  कौर  वुद्धि  का  स्वागत  करेंगी  ।

 चीनी  वर्ष  1969  से  1970  के  दौरान  कुल  भ्रान्त रिक  खपत

 33  लाख  मीटरी  टन  हो  सकती  है  जबकि  चीनी  की  कुल  प्राप्यता  पिछले  मौसम  के  बचे  स्टाक

 सहित  लगभग  55  लाख  मीटरी  टन  होगी  ।  ऐसी  मात्रा  जिसका  निर्यात  की  जाने  की  सम्भावना

 हो  सकती  के  जब  तक  अगले  मौसम  की  चीनी  नहीं  जाती  है  तब  तक  बाद  के  तीन

 महीनों  के  दौरान  आन्तरिक  खपत  के  लिए  लगभग  10  लाख  मीटरी  टन  चीनी  की  शझ्रावश्यकता

 पड़ेगी  ।

 भ्न्तर्राष्ट्रीय  चीनी  करार  के  उपबन्धों  के  शरीन  भारत  1970  के  दौरान  लगभग

 3°20  लाख  मीटरी  टन  चीनी  निर्यात  कर  सकता  लगभग  2°25  लाख  मीटरी  टन  चीनी

 का  निर्यात  करते  के  लिए  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  wie  निर्यात  करने  का  cea  विचाराधीन  है  ।

 आका दावा णी  द्वारा  रेडियो  पीस  एण्ड  प्राप्त स  के  प्रसारणों  का  रिका  feat  जाना

 1489,  श्री  देवता  नन्दन  पाटो दिया  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  दवारा  रेड़ियो  पीस  एण्ड  प्राइसेस  दवारा  की  जाने

 वाली  आलोचना  की  safer  जानने  के  लिये  उसके  प्रसारणों  का  नियमित  रूप  से  रिका  किया

 जाता है  ;

 यदि  हां  तो  भारतीय  राजनीतिक  विशेषकर  कांग्रेस  स्वतन्त्र  तथा

 जनसंघ  को  रूस  के  इस  रेडियो  द्वारा  की  जाने  वाली  झ्रालोचना  किस  प्रकार  की  है  ;

 गत  एक  वर्ष  में  प्रत्येक  के  विरूद्ध  क्या  ara  लगाये  गये  है  ;  शर

 क्या  आकाशवाणी  ने  उनका  खण्डन  किया  है  wie  यदि  तो  सरकार  ने

 ऐसे  प्रस्तावों  का  जवाब  देने  के  लिये  गैर  सरकारी  क्षेत्र में
 रेडियों  को  स्थापना  की  ऋतुमति  देने

 की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  टन  Fo

 से  आकाशवाणी  रेडियो  पीस  एण्ड  sta  द्वारा  भ्र ग्रेजी  में  समाचारों  तथा  टिप्पणियों

 के  प्रसारणों  को  रिका  करता  है  ।

 2.  रेडियो  ने  कई  बार  श्री  निजलिंगगप्पा  के  नेतृत्व  वाली  स्वतंत्र  जनसंघ

 तथा  कुछ  अन्य  संगठनों  की  आलोचना  की  है  ।  इन  दलों  के  विरूद्ध  लगाये  गये  स्पष्ट
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 रूप  से  बताया  नहीं  जा  सकता  ।  यदि  गत  एक  वर्ष  की  आलोचना  का  ब्योरा  देना  पड़े  तो

 रणों  के  काफी  भाग  तेयार  करने  होंगे  |

 आकाशवाणी  अन्य  संगठनों  के  प्रसारणों  का  खण्ड  नहीं  करता  ।  यह  हमारी

 तन्क़ीद  संस्थानों  के  कार्य  के  बारे  में  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  है  ।  सरकार  ऐसी  आलोचना  का

 जवाब  देने  के  लिये  गैर-सरकारी  क्षेत्र  रेडियों  की  स्थापना  को  वांछनीय  नहीं  समिति  |

 पश्चिमी  बंगाल  में  बेनामी  और  निहित  भूमि  का  भूमिहीन  आदिवासियों  और  हरिजनों  में  वितरण

 1490.  श्री  समर  गह
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  स्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  परिश्रमी  बंगाल  में  बैनामी  झर  निहित  भूमिकों  भूमिहीन

 विशेषकर  आदिवासियों  ate  हरिजनों  में  वितरित  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  कौर

 क्या  परिश्रमी  बंगाल  में भ्र वैध  रूप  से  श्रमिक  की  हुई  बैनामी  भूमि  भ्र ौर  निहित

 भूमि  वापिस  ले  ली  गई  है  अथवा  ले  ली  जाएगी  ate  उसकी  उक्त  श्रे  जियों  के  भूमिहीन  किसानों

 को  वैध  रूप  से  विलम्ब  वितरित  किया  जायगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहेब

 :  सरकार  द्वारा  निहित  भूमि  को  भूमिहीन  कृषकों  की  सुपात्र  श्रेणियों  भ्रर्थात  (1)

 भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  (2)  भूमिहीन  बटाईदारों  शौर  (3)  भूमिहीन  छोटे  कृषकों  में  पास

 दो  एकड़  से  कम  भूमि  वितरित  को  जा  रही  है  ।  इनमें  भी  आदिवासी  व  हरिजनों  को

 मिलता  दी  जाती  है  ।  परिचित  बंगाल  सम्पदा  श्री न  अधिनियम  की  धारा  6  (5)  के  अ्न्तगत  की

 गई  कायें वाही  के  कालरा  सरकार  में  निहित  बेनामी  भूमि  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  पद्धति  लागु

 होती है

 सुपर  बाजार
 को

 केन्द्रीय
 क्ष  त्र  की  योजना  में  परिचित करना

 1491,  भी  यशपाल सिह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  के  सुपर  बाजार  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  में  परिवर्तित  किये  जाने

 की  सम्भावना  है  ;

 यदि  तो  उसके  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  योजना  को  लागु  करने  से  क्या  लाभ  होंगे  ?

 सामुदायिक  विकसित  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०

 इस  seer  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 दिल्ली  प्रवासन  का  विचार  है  कि  सुपर  बाजार  को  विजय  सहायता  की  जितनी

 राशि  की  जरूरत  पड़ने  की  सम्भावना  है  इसकी  व्यवस्था  प्याली  के  केन्द्रशासित  क्षे  त्न  के  योजना

 परिव्यय  के  भीतर  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 सुपर  बाजार  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  दिल्ली  के  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  के

 योजना  परिव्यय  से  बाहर  होगी  ।
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 औद्योगिक  श्रमिकों  को  सामाजिक  सुरक्षा  संबंधी  कलाकारों  दल

 1492,  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  श्रम  तथा  वनवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  श्रमिकों  की  सामाजिक  सुरक्षा  सम्बन्धी  कार्यकारी

 दल  को  इस  बारे  में  प्रतिवेदन  देने  के  लिये  कहा  जायगा  कि  उन  wea  श्रमिकों  के  लिए  उसी  तरह
 के  कसे  उपाय  किये  जाने  जो  कि  सरकार  द्वारा  उनकी  अपेक्षा  के  प्रति  सजग  होते  जा

 रहे  हैं  ;

 इस  दल  दवारा  बेरोजगारी  में  जो  कि  वर्तमान  रजिस्टरों  में  सभी  प्रविष्टियों

 में  14  प्रतिशत  तक  हुई  है  att  शिक्षित  श्रावेदनकर्त्ाश्रों  में  16.6  प्रतिशत  तक  हुई  है  रोक  उनको

 कम  से  कम  न्यूनतम  मजूरी  की  सामाजिक  सुरक्षा  देने  पर  विचार  न  किये  जाने  के  क्या  कारा  हैं

 af  जनशक्ति  इंजीनियरों  कौर  कारीगरों  की  संख्या  वृद्धि  पर  है  तो  मंत्रालय  ने

 उनको  विदेशों  में  रोजगार  दिलाने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  कौर

 यदि  मंत्रालय  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  विशेषकर  उनका  जीवन  स्तर  उठाने  के

 कोई  योजना  बनाई  है  तो  वे  क्या  हैं  ?

 श्रम  और  पीएसी  मंत्री  डी०  :  नहीं  ।

 यह  कार्यकारी  दल  के  विचारार्थ  विषयों  से  बाहर  है  ।

 विकासशील  मित्र  देशों  के  विकास  कार्यक्रमों  में  सहायता  करने  के  लिए  फालतू

 निजी  विशेषज्ञों  को  बाहर  भेजने  के  लिए  हमारे  मिशनों  द्वारा  विशेष  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 यह  श्रद्धा  की  जाती  है  कि  कृषि  विकास  के  बढ़ते  हुए  वेग  से  ग्रामीण  क्ष  त्रों  में  खोजें

 गार  के  नए  श्रवसर  प्राप्त  होने  तथा  कृषि  उद्योग  में  पहले  से  लगे  हुए  व्यक्तियों  को  cic  श्रमिक

 मात्रा  में  रोजगार  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  !

 छोटे  कस्बों  तथा  गांवों  में  डाक  के  वितरण  में  विलम्ब

 1493,  श्री  न०  रा०  देवधरे  :  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  देश  में  छोटे  कस्बों  तथा

 गांवों  में  सामान्य  डाक  के  वितरण  में  डाकियों  द्वारा  जानबूझ  कर  देरी  की  जाती  है  ;  र

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  सत्यनारायण  fag)  यह  कथन  ठीक

 नहीं  है  कि  छोटे  कस्बों  तथा  गांवों  में  सामान्य  डाक  के  वितरण  में  डाकियों  द्वारा  जानबूझ

 कर  देरी  की  जाती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 भारतीय  प्रसारण  और  टेलीविजन  को  बिदेशी  प्रभाव  से  मुक्त  रखने  के  लिए  वांछनीयता

 1494,  थ्रो  देवीन्द्र  सिंह  पार्चा  :.  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्रो  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रसारण  तथा  टेलीविजन  को  विदेशी  प्रभाव  से  मुक्त  रखने  की

 वांछनीयता  पर  विचार  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ट्  Fo

 तथा  :  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  प्रसारण  तथा  टेलीविजन  को  विदेशी  प्रभाव  से

 युक्त  रखा  जाए  |

 सिचाई  कूप  खोदने  के  हेतु  भूमिगत  जल  का  पता  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कृषकों

 की  सहायता  को  व्यवस्था

 1495,  थी  काशीनाथ  पाण्डेय  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सिंचाई  कूप  खोदने  के  लिए  भूमिगत  जल  की  उपलब्धता  का  पता  लगाने  के

 सम्बन्ध  में  कृषकों  की  सहायता  करने  की  कोई  सरकारी  व्यवस्था  है  ;  कौर

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहेब  पी०  जी  हां  ।

 तीन  अर्थात  भारतीय  भूविज्ञान  कृषि  विभाग  की  समावेशी

 नलकूप  संस्था  तथा  विभिन्न  राज्यों  में  स्थापित  की  गई  जल  विज्ञान  संस्थायें  ara  जल  विकास

 कार्यक्रम  को  बढ़ाने  तथा  सिंचाई  के  कथ्यों  ।  नलकूपों  के  निर्माण  में  किसानों  की  सहायता  करने  के

 लिये  उपलब्ध  भुगत  संसाधनों  की  सम्भाव्यता  शर  उसके  निर्धारण  में  लगे  हुए  हैं  ।  भारतीय

 भूविज्ञान  सर्वेक्षण  मुख्यतः  सम्भाव्यता  भूभौतिकीय  तकनीकी  माध्यम  तथा  जल  विज्ञान

 सम्बन्धी  चित्रांकन  करने  पर  ध्यान  दे  रहा  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  द्वारा  प्रारम्भिक  सम्भाव्यता

 के  फनस्तहुप  सुलभ  जन  के  योग्य  समझे  जाने  वाले  क्ष  त्रों  समावेशी  नलकूप  संस्था  समावेशी  बंधन

 कार्य  परीक्षणों  कर  रही है  ।  तीसरी  योजना  के  श्र त  में  भूगर्भ  जल  विकास  को

 कौर  प्रतीक  बढ़ाने  से  यह  महसुस  किया  गया  था  कि  चालू  किये  गये  कार्यक्रम  को  बढ़ाने  तथा  क. भुग भें

 जल  विकास  के  लिये  अपेक्षित  दिन-प्रति-दिन  की  जल  भूविज्ञान  सम्बन्धी  सहायता  की  व्यवस्था

 केन्द्रीय  एजेन्सी  नहीं  कर  सकेगी  ।  कृषि  विभाग  ने  राज्यों  में  जल  भूविज्ञान  सम्बन्धी

 संस्थाओं  को  स्थापित  करने  के  लिए  1967  में  एक  केन्द्रीय  आयोजित  योजना  शुरू  की  जो

 कि  शीघ्र  सहायता  देने  के  लिये  उत्तरदायी  हो  सके  ।  कई  राज्यों  ने  जल  भूविज्ञान  एककों

 का  पहले  से  ही  स्थापित  कर  दिया  है  कौर  meq  राज्य  इन्हें  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं  ।  राज्य

 धागों
 के

 क्रिया-कलापों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित हैं
 :  उपलब्ध  aint  का  संग्रह  संकलन  तथा

 विश्लेषण  ;  परीक्षण  वेदन  तथा  अरन्य  भ्रध्ययनों  की  जानकारी  के  भ्रातृ  को  पुरा  करना  ;
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 7  मई  1970

 लिखित
 उत्तर

 विकास  योजनाओं  को  तैयार  करना  तथा  परीक्षण  करना  ;  भुगत  जल  से  सम्बन्धित  गेर

 सरकारी  तथा  सरकारी  स्थानीय  एजेन्सियों  के  उपयोग  के  लिये  उचित  कूचों  के  डिजायन  तथा

 उनकी  दूरी  को  प्रदर्शित  करने  वाले  मा गंद शंक  पेम्फलेटों  के  रूप  में  उपलब्ध  जल

 ह्
 भूविज्ञान  सम्बन्धी  जानकारी  को  प्रदर्शित  करना  तथा  (  व्  )  aul  के  लिए  स्थान  बताने  तथा

 कामों  के  डिजायन  एवं  पानी  निकालने  में  किस  प्रकार  तथा  किस  आकार  के  साधन  इस्तेमाल  किये

 इन  मामलों  में  किसानों  को  परामर्श-सेवा  उपलब्ध  कराना  |

 भारतीय  फिल्मों  के  स्तर  में  सुघार

 1446,  श्री  aga  fag  भदौरिया  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  ate  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  फिल्में  विषय-वस्तु  तथा  प्रस्तुतीकरण  के  सम्बन्ध  में  पश्चिमी  देशों  कौर

 रूस  में  fafaa  फिल्मों  जैसी  ही  भ्र ौर

 यदि  तो  भारतीय  फिल्मों  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  ओर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इ०  Fo

 :  प्रत्येक  फिल्म  चाहे  वह  भारत  में  बनी  हुई  हो  या  विदेश  का  तरीका

 तथा  प्रस्तुतीकरण  का  स्तर  स्वाभाविक  रूप  से  उसका  अपना  होता  है  ।  मत  भारतीय  फिल्मों  तथा

 विभिन्न  पश्चिमी  देशों  att  रूस  में  बनी  फिल्मों  के  बीच  सामान्यतः  तुलना  करना  उचित  नहीं

 होगा  ।  सर्वोत्तम  भारतीय  फिल्में  पश्चिमी  देशों  तथा  रूस  में  बनी  सर्वोत्तम  फिल्मों  जैसी  होती  हैं

 कौर  उन्हें  कई  फिल्म  समारोहों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मान्यता  मिली  है  ।

 sat  नहीं  उठता  ॥

 Seizure  of  Syrian  Sugar  Market  by  Pakistan

 1  th *  1497.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Wil  tae  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  sugar  being  supplied  to  Syria  by  India  wil!
 henceforth  be  supplied  by  Pakistan;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact  that  the  sugar  industry  will  have  to  face  a

 crisis  as  a  result  thereof;  and

 the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ? (c)

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperntion  (Shri  Anna  Saheb  Shinde)  :  (a)  No,  Sir,  India  is  not  traditional

 10८3
 supplier  of  sugar  to  Syria.  It  was  only  in  the  year  1705  that  a  small  quantity  of  about

 21,000  tonnes  of  raw  sugar  was  exported  to  Syria.

 (b)  and  (c)  .  Do  not  arise.
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 Written
 eunewers

 May  7,  1970

 fara  खाद्य  कार्यक्रम  फे  सहयोग  से  बडे  नगरों  में  दुग्धशाला  परियोजनाओं

 1498.  श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  :  क्या  खाद्य  तथा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  सहयोग  से  दुग्धशाला  परियोजना  के  ब्योरे  को

 भ्रान्ति  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  देश  के  विभिन्न  नगरों  में  उक्त  परियोजना  के  आरम्भ  होने  की

 वित  तिथि  कया

 सरकार  द्वारा  उक्त  परियोजना  पर  आरम्भ  में  कुल  कितनी  राशि  लगाई

 झ्र ौर

 (4)  नगरों  से  पत्रकारों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ले  जाने  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  होने  की

 सम्भावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहिब

 :  जी  हां  ।  भारत  में  दुग्ध  विपरीत  ate  डेरी  विकास  सम्बन्धी  एक  योजना  की

 क्रियान्विति  के  लिए  4  1970  को  भारत  सरकार  तथा  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  मध्य  एक

 करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।

 ज्यों-ही  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  से  पदा  प्राप्त  हो  जायेंगे  दिल्ली

 और  मद्रास  की  सरकारी  क्षेत्र  की  चारों  योजनायें  सप्रे  टा  दूध  चुका  कौर  मक्खन  से  दुग्ध  तयार

 करना  शुरू  कर  देंगी  ।  सप्रे  टा  दुग्ध  चुराए  ale  मक्खन  की  पहली  खेप  भारतीय  पत्तन  पर

 1970  के  मध्य  में  शाने  की  सम्भावना  है  ।

 भारतीय  डेरी  निगम  लिमिटेड  के  लिए  मूलभाषा  पूजी  के  रूप  में  सरकार  1

 करोड़  रुपये  लगायेगी  ।  निगम  दुध  विपरीत  ate  डेरी  विकास  परियोजना  को  अनुमानित  95.40

 करोड़  रुपये  की  लागत  से  चलायेगी  are  यह  राशि  विश्व खाद्य  कार्यक्रम  से  प्राप्त  पदार्थों  की  बिक्री

 से  उपलब्ध  होगी  ।

 लगभग  15.40  करोड़  रुपये  ।

 कृषि  फार्मों  तथा  फलों  के  बागानों  के  मजदूरों  को  कमंचारो  भविष्य  निधि

 अधिनियम  के  अधिकार-क्षेत्र  में  लाने  के  लिए  उनका  लक्षण

 *1499,  श्री  राजदेव  सिह :
 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  फार्मों  शौर  फलों  के  बागानों  के  मजदूरों  को

 चारी  भविष्य  निधि  अ्रधिनियम  के  अधिकार  क्षेत्र  में  लाने  के  लिये  उनका  सर्वेक्षण  कार्य  प्रारम्भ

 करने  का

 (a)  यदि  तो  सर्वेक्षण  को  पुरा  करने  में  कितना  समय  ate

 (71)  यदि  तो  श्रमिकों  के  इस  वर्ग  जोकि  सबसे  कम  मजूरी  पा  रहा  उपेक्षा

 क्यों  की  जा  रही  है  ?
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 लिखित  उत्तर 17
 TATE,

 1892

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  इन  प्रतिष्ठानों  पर  कर्मचारी

 भविष्य  निधि  1952  को  लागू  करने  की  सम्भाव्यता  का  पता  लगाने  के  लिए  कर्मचारी

 भविष्य  निधि  संगठन  कृषि  फलों के  इत्यादि  का  एक  सर्वेक्षण  पहले  ही  कर

 रहा है  ।

 इस  समय  कोई  निश्चित  समय  बताना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  सर्वेक्षण  समाप्त  होने

 के  पश्चात  इस  मामले  पर  आगे  विचार  करने  की  झावइ्यकता  होगी  |

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भारतीय  खाद्य  कलकत्ता  के  अधिकारी  द्वारा  धोखा

 1500,  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी

 ने  सरकार  के  5,42,000  रुपयों  का  धोखे  से  दुर विनियोग  किया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  श्रधिक्ारी  ने  26  हमारा  1970  को  पुरे  मामले  से

 सम्बन्धित  कागजात  कार्यालय  से  निकाल  लिए  कौर

 (7)  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  असला  साहेब

 दिने  जी  नहीं  ।  निगम  के  भ्रमणकारी  द्वारा  जारी  किए  गए  कथित  अनाधिकृत  पत्र  के

 आघार  पर  कलकत्ता  की  एक  रोलर  फ्लोर  मिल्ज  ने  उन्हें  सप्लाई  किए  गए  गेहूँ  का  भारतीय  खाद्य

 निगम  को  5,42,295  रुपये  का  देर  से  भ्रुगतान  किया  था  ।

 (a)  जी  नहीं  ।

 मिल  ने  इस  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  सम्बन्धित  अधिकारी  को  निलम्बित

 कर  दिया  गया  है  att  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  विभाग  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 गंगनहर  और  भाखड़ा  नहर  को  पानी  उपलब्ध  करना

 श्री  पन्ना  लाल  बारूपाल : असुर  30,  थ्री  राम  :
 श्री  हरदयाल  देवगण

 :  श्री  भोलानाथ  मास्टर  :

 श्री  रामजी  राम  :

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  को  नहरी  पानी  देना  बन्द  कर  दिया  गया

 यदि  तो  श्री  गंगानगर  में  गंगनहर  तथा  भाखड़ा  नहर  को  पानी  उपलब्ध  न

 करने  के  क्या  कारा
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 Written  Answers  16792 1899
 (Saka) Vaisakha  17,

 (7  क्या  यह  भी  सच  है  के  उक्त  नहरों  में  पानी  न  होने  के  कारण  इस  गर्मी  के  मौसम

 में  स्थानीय  जनता  को  पानी  की  भारी  कमी  का  स  केशा  धरना  ए aah  Nt  रहा है  कौर  यहां  तक  कि

 उनके  जीवन  के  लिए  भी  खतरा  पेदा  हो  गया  झ्र ौर

 यदि  तो  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ?

 सिचाई  व  बिजली  मन्त्री  के०  एल०  जी  arr

 गंगनहर  को  MIT  राजस्थान  की  भाखड़ा  नहरों  को  पानी  को  सप्लाई  पाकिस्तान  से

 ले  लिये  गये  पानी  को  ध्यान  में  रख  कर  उनके  भागों  के  अनुसार  की  जा  रही  है  ।

 (7)  इस  समय  पीने  के  लिए  पानी  देने  हेतु  नहरें  पारी  से  चलाई  जा  रही  हैं  ।  क्योंकि

 गांवों  में  पानी  को  संचित  करने  के  प्रबन्ध  पर्याप्त  नहीं  इसलिये  गंगनहर  ate  भाखड़ा  के  कुछ

 क्षेत्रों  में  पेय  जल  की  कठिनाई  है  ।

 शुष्क  महीनों  के  दौरान  नहरों  की  सप्लाई  स्थिति  में  स्थायी  सुधार  पोंग  बांध  के

 पुरा  होने  पर  संभव  हो  जाएगा  |

 Smuggling  of  Foodgrains  on  Borders  of  Madhya  Pradesh  and  Maharashtra

 8807.  Shri  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  cases  of  food  smuggling  deteched  in  the  areas  at  the  boundary
 of  Madhya  Pradesh  and  Maharashtra  in  the  year  1969-70;

 the  value  of  the  foodgrains  recovered; (0)

 (c)  whether  some  specific  steps  are  being  taken  to  check  the  smuggling  in  food-

 gtains  effectively  in  the  State  of  Madhya  Pradesh;  and

 (0)  if  so,  the  complete  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Dev.  &

 Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a),  (b),  (c)  and  (d)  Reports  have

 been  called  for  from  the  Government  of  Madhya  Pradesh  and  Maharashtra  and  are

 awaited.

 भाकाशवाणो  गन्दगी  को  स्थिति

 8808,  श्री  बाबू  राव  पटेल  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  ओर  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अ्राकाशवाणी  के  दिल्ली  केन्द्र  के  रिकार्ड ग  स्टूडियो  की  कितने  कितने  समय  बाद

 सफाई  की  जाती  है  तथा  मक्खियां  बाहर  निकाली  जाती

 दिल्ली  केन्द्र  में  सफाई  झ्र ौर  स्वास्थ्यकर  अवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  जिम्मेवार

 अधिकारियों  के  नाम  क्या

 (7)  अनेक  शौचालयों  के  सारे  दिन  गन्दे  ate  बन्द  रहने  के  क्या  कारण  भ्र

 ऑाकाशवाणो  का  दिल्ली  केन्द्र  सुपर  बाजार  जैसा  क्यों  दिखायी  देता  है  ?
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 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  ओर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  go  Fo
 Tr :  स्टूडियो  की  पुर  रूप  से  सफाई  दिन  में  एक  ब  us  .  था  स्थान  की  सफाई  दिन

 भर  सुबह
 7

 बजे  से  रात  के  11  बजे  तक  की  जाती  है  ।

 श्री  vo  सी०  स्टूडियो  एक्जीक्यूटिव  तथा  श्री  एच०  एन०  केयर

 लेकर  ।

 कोई  भी  शौचालय  दिनों  तक  गंदा  तथा  बन्द  नहीं  रहा  हैं  ।

 झ्राकाशवारी  के  दिल्ली  केन्द्र  तथा  सुपर  बाजार  के  बीच  तुलना  का  कोई  प्रश्न

 नहीं है

 वनों  पर  व्यय  में  कमी

 8809,  श्री  राजदेव  सिह  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  पंचवर्षीय  योजनाश्रों  के  दौरान  केन्द्रीय  तथा  राज्यों

 के  क्षेत्र  में  वनों  के  लिए  किये  गये  वित्तीय  प्रावधानों  की  तुलना  में  वास्तविक  व्यय  में  निरन्न तर

 कमी  होती  रही

 (a)  क्या  सरकार  का  यह  मत  हो  गया  है  कि  वन  व्यथें  मद  है  ate  उसे  अपने  भाग्य

 पर  छोड़  दिया  जाना  कौर

 यदि  तो  इसके  कारा  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  अन्ना

 साहेब  :  जी  नहीं  ।  तीसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  राज्यों  श्र  केन्द्रीय  दोनों

 क्षेत्रों  में  वन  विकास  योजनायें  के  बारे  में  प्रतिशत  उपयोगिता  सहित  वित्तीय  उपबन्धों  कौर  व्यय

 के  afar  भारतीय  आंकड़े  निम्न  प्रकार  हैं

 लाख

 आवंटन  व्यय  प्रतिदिन  उपयोग  गीता

 राज्य  क्षेत्र  7435  6924  930

 केन्द्रीय  क्षेत्र  934  641  690

 जी  नहीं  ।  विभिन्न  वन  उत्पादों  की  बढ़ती  हुई  सांग  को  हष्टिगत  रखते  हुए  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  से  ही  वन  क्षेत्र  में  विकास  की  गति  को  बढ़ाया  गया  प्रथम

 योजना  के  850  लाख  रुपये  के  व्यय  की  तुलना  में  तीसरी  योजना  की  अवधि  में  4590  लाख

 रुपये  से  भी  भ्रमित  व्यय  हुमा है  ate  चौथी  योजना  में  9230  लाख  रुपये  व्यय  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 विभिन्न  वन  विकास  गतिविधियों  में  मानव  द्वारा  लगाये  हुए  वनों  का  विकास

 काष्ठ-निष्पत्ति  की  तकनीकों  में  सुधार  उपयुक्त  मौसमी  तथा  परिरक्षी  उपचार  के  पश्चात

 कम  जानी  पहचानी  किस्मों  की  उपयोगिता  को  बढ़ाना  र  दा  तथा  कागज  उद्योग  शादी  में  सख्त

 लकड़ी  के  प्रयोग  को  बढ़ाना  शामिल  है  ।
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 विभिन्न  वन  उद्योगों  के  लिए  विशिष्ठ  कच्ची  सामग्री  की  उपलब्धि  का  निर्धारण  करने  के

 लिए  1965  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  खाद्य  कौर  कृषि  संगठन  भारत  सरकार  परियोजना

 अर्थात  वन  संसाधनों  का  निवेश-पुर्व॑  सर्वेक्षण  शुरू  किया  गया  था  ।  इस  परियोजना  की  अवधि

 समाप्त  होने  के  पश्चात  यह  पुरी  तरह  से  भारत  सरकार  की  परियोजना  के  रूप  में  चल  रही  है  ।

 बरबादी  कम  करने  कौर  मितव्ययता  के  विचार
 से

 काष्ठ निष्कासन  के  औजारों  तर  तकनीकों

 में  सुधार  लाने  के  लिए  इस  समय  काठ  निष्कासन  प्रशिक्षण  केन्द्र  परियोजना  भी  चल  रही  है  ।

 देश  में  वन  क्षेत्र  के  सघन  कौर  समन्वित  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  1952  में

 केन्द्रीय  सरकार  के  स्तर  पर  एक  अखिल  भारतीय  नीति  निकाय  अर्थात  केन्द्रीय  वन  मण्डल  का

 गठन  किया  गया  था  ॥

 meq  ही  नहीं  होता  ।

 कुल  वन  तथा  उस  पर  व्यय

 8810.  श्री  राज  देव  fag  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  देश  में  कुल  बनों  के  बारे  में  सभी  जानकारी  तथा  तथ्य

 यदि  तो  देश  में  कुल  कितना  वन  क्षेत्र  अ्रौर

 वनों  के  प्रशासन  तथा  उनके  विकास  पर  व्यय  का  अलग  अलग  ब्योरा  क्या है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहिब

 :  जी  सरकार  के  पास  देश  के  सारे  वनों  के  बारे  में  आंकड़े  तथा  तथ्य

 उपलब्ध  हैं  ।

 वर्ष  1966-67  के  दौरान  देश  में  कुल  वनभूमि  का  क्षेत्र  75,351  हजार

 हेक्टर

 (7)  सन  1966-67  के  दौरान  देश  में  बनों  के  प्रशासन  तथा  उनके  विकास  पर

 52.04  करोड़  रुपये  खर्च  हुए  थे  ।  वनों  के  प्रशासन  तथा  उनके  विकास  पर  हुये  खच  के  शहरग

 आकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  का  आकाशवाणी  केन्द्रों  से  सोमा  प्रसारण

 8811,  श्री  बाबूराव  पटेल  :  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्राकादवाणी  के  कितने  केन्द्रों  से  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  सीधा  प्रसारित  किया  जाता

 है  att  कया  प्रत्येक  केन्द्र  के  लिए  कार्य कम  की  एक  विशेष  प्रति  तैयार  की  जाती

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  की  कुल  कितनी  प्रतियां  तैयार  की  जाती  है  ae  कार्यक्रम  के

 प्रसारण  के  बाद  उसकी  कितनी  प्रतियां  नष्ट  कर  दी  जाती

 (7)  केन्द्रीय  संगीत  युनिट  के  उन  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  जो  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  को

 कृति  देते  हैं झ्र ौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  सदस्य  की  क्या  क्या  विशेष  योग्यताएं
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 (=)  कया  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  टेप  झाकाशावाणी  के  भ्रभिलेखागारों  में  रखे  जाते

 (=)  यदि  तो  किस  किस  विषय  र

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग में  राज्य  मन्त्री  हु०  Fo

 :  16

 16  प्रतियां  बनाई  जाती  परन्तु  प्रसारण  के  बाद  ये  सभी  नष्ट  कर  दी  जाती

 है  भ्रौर  qa  प्रति  मुन  केन्द्र  को  वापिस  भेज  दी  जाती  है  ।

 (1)  Sto  के०  सी ०  डी०  मुख्य  संगीत  सलाहकार  |  यह  एम०  To,

 पी०  एच०  डी०  एम०  Jo  विद्यामातंण्ड  है  |

 (2)  श्रीमती  ato  एस०  उप  मुख्य  संगीत  यह  संगीत

 विशारद  है  ।

 (3)  श्री  दिनकर  संगीत  प्रोड्यूसर  ।  यह  संगीत  विशारद  तथा  ग्रह

 के  प्रख्यात  संगीतज्ञ  हैं  ।

 (4)  श्री  ईमानी  शंकर  मुख्य  कर नाटक  संगीत  |  यह  एक

 प्रख्यात  वीणा  कलाकार  हैं  कौर  उच्चतम  कोटि  में  ताते  हैं  ।

 (5)  श्री  अनिल  मुख्य  सुगम  संगीत  |

 तथा  .  हां  ।  वाद्य  तथा  यन्त्र  दोनों  के  संगत  के  टेप  रखे  जाते  परन्तु

 यह  संगीतज्ञ  के  कार्यक्रम  के  स्तर  तथा  उसकी  प्रसिद्धि  इरादी  पर  निर्भर  करता  है  ।

 sat  नहीं  उठता  ।

 खाद्यानों  का  रक्षित  भण्डार

 8812.  on  रि Gpeapgm  exp: नत  रिदा  AUS लथा दि  द  छ
 a

 पिहका  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1970  में  रक्षित  भंडार  में  प्रत्येक  किस्म  का  कितना  खाद्यान्न  झर  जमा  किया

 भ्र ौर

 उनमें  से  प्रत्येक  किस्म  के  कितने  खाद्यान्न  का  आयात  जायेगा  att  इन

 रक्षित  भंडारों  को  1970  में  देश  में  होने  वाले  उत्पादन  में  से  कहां  तक  भरा  जायेगा
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना

 साहेब  :  1970  के  तरन्त  तक  35  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  तौर  चावल  का  बफर

 स्टाक  तेयार  करने  का  विचार  है  ।  यह  स्टाक  पाइप  लाइन  स्टाक  जो  कि  चालु  खपत  की

 तागों  के
 लिए  होता  के  ग्र लावा  होगा  ।  ate  चावल  के  लिए  अलग  अलग  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किए  गए  हैं  ।
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 पंचांग  ag  1970  के  लिए  40  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  शिकायात  करने  का

 अन्दाज़ा  लगाया  गया  है  जिसमें  37  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  कौर  शेष  चावल  होगा  ।  सरकार  के

 पास  खाद्यान्नों  के  स्टाक  में  देश  में  अ्रधि-प्राप्त  तथा  विदेशों  से  मंगाए  गए  खाद्यान्न  होते  हैं  ।  चालु

 खपत  के  लिए  पुराने  स्टाक  का  उपयोग  कर  कौर  उसके  स्थान  पर  नया  स्टाक  भर  कर  हमेशा

 स्टाक  की  झ्रदला-बदली  होती  रहती  है  ।  किसी  तारीख  विशेष  को  सरकार  के  पास  उपलब्ध

 स्टाक  में  बफर  स्टाक  तथा  चालू  खपत  के  लिए  अपेक्षित  स्टाक  शामिल  होता  दै  ।  इन  को  एक

 दूसरे  से  पृथक  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  wa  यह  बताना  सम्भव  नहीं  कि  बफर  स्टाक

 तैयार  करने  के  लिए  कितना  स्टाक  ग्रान्तरिक  उत्पादन  कौर  कितना  विदेशी  आयातों  से  लिया

 जाएगा

 भूमि  पर  आधारित  टेलोविजन  तन्त्र

 8813,  श्री  देवीन्द्र  fag  पार्चा  :

 श्री  बाल्मीकि  चौधरी  :

 FAT  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  को  पता  है  कि  भारत  के  लिए  भूमि  पर  ग्राघा रित  टेलीविजन  तन्त्र

 श्रमिक  लाभदायक  झ्रोर

 यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग में  राज्य  मन्त्री  go  Fo

 :  हां  ।  देश  में  टेलीविजन  का  ढांचा  रूढ़िगत  टेलीविजन  ढांचा  होगा  जो  भूमि

 पर  आधारित  है  तथा  उस  जहां  यह  स्थित  की  श्रावश्यकताओओं  को  पूरी  करता  है  ।

 विकास  के  वर्तमान  चारा  के  दौरान  श्री  मद्रास  wiz

 कानपुर  में  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  किये  जायेंगे  ।  भूमि  पर  ग्रा धारित  टेलीविजन  काय

 बाद  के  चरणों  में  हाथ  में  लिया  जायेगा  ।

 आकाशवाणी  दिल्लो  के  वाद्यों  का  मलय

 8814.  थ्रो  बाबू  राव  पटेल  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  भर  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  के  दिल्ली  केन्द्र
 के

 पास  कितनी  संख्या  में  तथा  कितने  प्रकार  के

 वाद्य  हैं  ate  उनका  मृत्य  कितना  उनमें  से  कितने  वाद्य  चालु  हालत  में

 उनको  किस  प्रकार  रखा  जाता  है  कौर  उनकी  दिन  प्रतिदिन  देखभाल  कैसे  की

 जाती  है  att  कितने  कितने  समय  बाद  उनकी  धूल  भारी
 जाती

 क्या  वाद्यों  को  दिन  प्रतिदिन  देने  तथा  वापिस  लेने  का  fears  रखने  के  लिए  कोई

 रजिस्टर  बना

 यदि  तो  रजिस्टर  को  Ta. wr  वाले  व्यक्ति  का  नाम  क्या  ale  यदि  तो

 इसके  क्या  कारा
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 वाद्यों  की  देखभाल  करने ने  के  लिए  कितने  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  गई  है  कौर

 उनका  वार्षिक  वेतन  कितना  कौर

 एक  दर्जन  पखावज ों  at  वाले  gat)  को  स्टूडियो  संख्या  2  में  खड़ा  करके

 रखने  कौर  यहां  तक  कि  उन्हें  भूमि  की  धूल  att  तापमान  से  बचाने  के  लिए  गद्दों  से  ढक  कर  न

 रखे  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्रों  इ०  Fo

 :  एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रव  दिया  गया  है  ।  प[ग्रन्थालय  में  रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल०  gto  3427/70]

 यन्त्रों  को  रखने  के  लिए  ताला  लगने  वाले  विशेष  प्रकार  के  ऊपर  से  ढके  हुए  रोक

 था  स्टील  के  ट्रक  स्टोर  रूम  में  हैं  ।  यन्त्रों  के  लिए  कुछ  रेक  संगीत  स्टूडियों  में  भी  हैं  ।  संगीत

 डिपो  में  कुछ  स्टेंड  भी  उपलब्ध  किए  हुए  हैं  ताकि  यन्त्रों  जब  वे  प्रयोग  में  न  उन  पर

 ठीक  प्रकार  से  रखा  जा  सके  ।  यन्त्रों  की  रोजना  सफाई  की  जाती  है  ।

 दो  अलग  अलग  रजिस्टर  रखे  हुए  हैं;-एक  कलाकारों  को  यन्त्र  देने  के  लिए  शर

 दूसरा  बाहर  कार्यक्रम  प्रसारण  के  लिए  यन्त्र  जारी  करने  के  लिए  |

 तथा  यन्त्रों  की  देखरेख  करने  के  लिए  दो  केयरटेकर हैं  श्री  वी०  एस०  मंत्री

 तथा  श्री  के ०  कृष्णा स्वामी  |  स्टाफ  आर्टिस्टों  के  रूप  में  इन्हें  प्रति  ay  5575.20  रुपये

 तथा  4925,40  रुपये  मिलते  हैं  ।

 केन्द्र  पर  7  पखावज  तथा  16  मुहिम  हैं  ।  प्रतिदिन  के  प्रयोग  के  लिए  स्टूडियो

 नं०  दो  में  केवल  तीन  या  चार  पखावज  तथा  पांच  या  मृदंगम  रखे  जाते  हैं  इन्हें  स्टूडियों  में

 मायनों  के  साथ  फरश  पर  रखा  जाता  है  जिस  पर  दरियां  बिछी  हुई  होती  शर्त  उनके  नीचे

 कुशन  रखने  को  आवश्यकता  नहीं
 है  ।

 आमों  का  निर्जलीकरण

 8815  श्री  देवीन्द्र  सिह  गार्चा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  क्या  आमों  के  नि्जंलीकरणा  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  प्रयोग  किये  गये  कौर

 यदि  तो  उनके  क्या  परिणाम  निकलें  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 शिन्द े)  केन्द्रीय  खाय  तकनीकी  अनुसन्धान  संस्थान  मैसूर  में  aval  के

 लीकरण  के  सम्बन्ध  में  अभी  हाल  ही  में  कुछ  प्रयोग  किये  गये  हैं  ।

 |  |  )
 कच्चे  झाम  कौर  ग्राम  के  गुदे  से  श्राम  के  खाद्य  अमचुर  और  शभ्रामपापड़

 जैसे  उत्पाद  सफलता-पुरवेंक  तार  किये  गये  हैं  ।  कुछ  औद्योगिक  संस्थानों  ने  इन  में  से  कई  उत्पादों

 का  उत्पादन  पहले  ही  प्रारम्भ  कर  दिया  है
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 के  विभिनन  faut  सड  लवर  fe
 दे  जच्छ  सम  के  खाद्यान्न  और  तिलहन

 खुरासानी  को  फसलें

 8816,  हिन्दी  ज०  Ho  कहानडोल  क्या  खाद्य  तथा  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT

 करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  के

 थाना  ौर  चन्द्रपुर  जिलों  के  area  जाति  क्षेत्रों  में  निगली  ate  विधायी  खाद्यान्नों  शर

 पूर्ण  तिलहन  खुरासानी  की  मुख्य  रूप  में  खेती  होती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  है  कि  अच्छी  किस्म  के  बीज  तैयार  करने  के

 लिए  उनके  झमुसंधान  की  झ्रावश्यकता

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  पहले  कोई  कार्प  किया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  att  इस  समय  इस  बारे  में  क्या  किया  जा

 रहा  है  ।

 सामुदायिक  विकास  ओर  सहकारिता  मन्त्रालय  राज्य  मन्त्री  अन्ना

 साहेब  :  जी

 जी

 (=)  कुछ  समय  qe  महाराष्ट्र  सरकार  ने  मोटे  झ्नाजों-नागली

 तथा  बुराई  की  श्रेष्ठ  के  बुनने  के  लिए  कुछ  कायें

 किया  है  ,  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अखिल

 तीय  समन्वित  मोटे  अनाजों  के  सुधार  की  एक  परियोजना  तैयार  की  है  ate  उसे  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  चालू  कर  दिया  गया  है  ।  बाजरी  तथा  नागली  एवं  बाराई  सहित  कम  मोटे  अनाजों  के

 सुधार  के  लिए  चौथी  योजना  की  अवधि  में  60  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  भ्र नुमा नित  है  ।  इस

 योजना  के  अधीन  एक  केन्द्र  बीजापुर  में  स्थापित  किया  गया  है  ।

 जो  कि  खरासानी  अजवाइन  के  रूप  में  जाना  जाता

 एक  बटी  है  जिसकी  पत्तियां  औषधि  के  रूप  में  तथा  बीज  आवश्यक  तेल  होता  मसालों

 के  रूप  में  प्रयोग  किये  जाते  हैं  ।  झनुकंधान  परिषद्  द्वारा  आयोजित  श्रौषघधीय  तथा

 एरोमेटिक  पौधों  के  क्षेत्रीय  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  अखिल  भारतीय  योजना  के  झन्तगंत  इस

 पौधे  के  सुधार  के  लिए  अनुसंधान  शुरू  किया  गया  हे  ।

 महाराष्ट्र  के  लिए  निर्धारित  का  मूल्य

 8817,  श्री  ज०  क म०  कहानडॉल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  ने  महाराष्ट्र  स्थित  चीनीं  कारखानों  में  उत्पादित

 चीनी  के  मूल्य  कम  निर्धारित  कर  दिये
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 शोर 4.0 (a)  यदि  ददा  तो  इसके  क्या  विशिष्ट  कारा

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  कम  मुल्यों  के  कारण  होने  वाली  हानि  के  लिए  चीनी

 कारखानों  तथा  गन्ना  उत्पादकों  को  राज  सहायता  देने  का  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भन्ना

 साहेब  श्र  जी  नहीं  ।  देश  के  होप  भागों  की  तरह  महाराष्ट्र  में  चीनी

 कारखानों  के  लेवी-चीनी  के  निकासी  मुल्य  ८रिफ  आयोग  द्वारा  भ्रभिस्तावित  जोनों  कौर  लाग

 भ्रनुसूचियों  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  ae  si  आयोग  द्वारा  ये  लागत  भ्नुसू  मियां  प्रत्येक

 जोन  में  चुने  हुए  प्रतिनिधि  कारखानों  के  उत्पादन  की  वास्तविक  लागत  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद

 तयार  की  गई  थी  ।  लेवी  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  सम्बन्धित  जोनों  में  कारखानों  की  औसत

 अनुमानित  वसूली  शर  पिराई  मौसम  की  झ्रौसत  अवधि  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है

 (7)  seq  ही  नहीं  उठता  ॥

 महाराष्ट्र  में  नासिक  जिले  के  आदिमजाति  खंडों  में  खतों  पर  बन्ध  बनाने

 के  लिए  राज  सहायता

 8818  al  ज०  मत  कहानडोल  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  नासिक  जिले  के  भ्रादिम  जाति  खण्डों  में  खेतों  पर  बन्ध  बनाने  के  लिए  राज

 सहायता  देने  की  कोई  प्रणाली  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  है  कि  इस  बारे  में  किये  गये  कार्य  के  तुरन्त

 बाद  प्रथम  मानसून  से  ही  बहुत  से  बन्ध  बह  जाते  अर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इसलिये  सरकार  यह  शभ्रावश्यक  समिति  है  कि  उक्त  क्षेत्र

 का  सर्वेक्षण  कराया  जाये  भ्र ौर  किसानों  को  यह  सलाह  दी  जाये  कि  सरकार  तथा  किसानों  को

 aa  वाली  क्षति  को  रोका  जाये  ?

 खा दवे  सामुदायिक
 विकास  तथा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना

 साहेब  :
 जी  हां  ।  नासिक  जिले के  ख़ादिम  जाति  क्षेत्र  सहित  समस्त  महाराष्ट्र  राज्य

 में  बांध  की  लागत  का  25  प्रतिशत  भाग  राज  सहायता  के  रूप  में  दिया  उतना  है  ।

 जी  नहीं  ।

 (7)  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 नासिक  में  कागज  की  लुगदी  बनाने  के  कारखाने

 8819  at  जगण  ह  कहानडोल  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  जानकारी  है  कि  नासिक  जिले  के  जन  जाति
 Nnrerswr

 क्षेत्रों  में  जंगलों  में  बाँस  कौर  ATTA  कार  ary  रन  के  पत्ते  बहुत  अधिक  मात्रा में  पाये

 जाते हैं
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 दि  तो  क्या सरकार  नासिक  में  सरकारी  क्षेत्र  में  इनसे  सामान  तैयार  करने

 के  कारखाने  या  कागज  की  लुगदी  जैसे  लघु  उद्योग  खोलना  उचित  समिति

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजनाएं  सरकार  के  सामने  झ्र ौर

 a  ? यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या

 ्

 सामुदायिक  विकास  और  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अस्ना

 साहेब  रि  :  (  1  )  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  दौर  यथा भ्र ौर

 समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  केन्द्रीय  श्रम  कानून  लागु  करना

 8820  श्री  स०  मो०  बनर्जी  श्री जय  fag  :
 श्री  यज्ञ  दत्त  wat  श्री  हरदयाल  देवगण :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मन्त्रालय  के  झ्र धीन  सरकारी  उपक्रमों  में  केन्द्रीय  श्रम  कानून  लागु  करने

 के  लिए  और  चरागे  कया  कार्यवाही  की  गई  है

 क्या  औद्योगिक  भ्रान्ति  का  एक  सबसे  बड़ा  कारण  केन्द्रीय  श्रम क कानूनों
 का  लागू

 न  करना  भी  अरोरा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निराश्रय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  sto  से  श्रम  तथा  पुनर्वास

 मन्त्रालय  के  अधीन  जो  एक  सरकारी  उपक्रम  उस  पर  संगत  केन्द्रीय  श्रम  कानून  पहले  ही

 लागु है  ।

 Setting  up  of  Factories  for  producing  Organic  Manure  from  Garbage

 8821  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  names  of  big  cities  where  Government  propose  to  set  up  factories  for

 producing  good  quality  organic  manure  from  the  garbage  of  the  cities  on  the  basis  of

 the  new  technique;  and

 (b)  the  progress  made  so  far  in  this  connection  and  whether  such  a  factory
 would  also  be  set  up  in  Delhi?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  The  Government  have  no  proposal  to

 set  up  factories  for  producing  organic  manure  from  city  garbage.  The  Govt.  have,  however,
 been  recommending  to  the  State  Governments  that  to  start  with  the  compost  plants  to

 manufacture  organic  manure  from  city  garbage  may  be  set  up  oa  pilct  basis  by  interested

 Municipal  Corporations/Committees.  A  few  Municipal  Corporarions  not-ably  Delhi,  Poona,
 Ahemdabad,  Calcutta  and  Bangalore  have  shown  their  keenness  in  setting  up  of  such

 ants  These  Corporations  have  been  advised  to  secure  funds  from  commercial  banks  for
 the  purpose,  The  Agricultural  Refinance  Corporation  is  likely  to  extend  refinance  facilities
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 to  such  banks,  The  Government  of  Mysore  and  Delhi  Administration  have  also  provided
 necessary  fundsin  their  4th  Plan  for  giving  financial  assistance  to  the  Corporations  of

 Bangalore  and  Delhi  respectively  for  setting  up  of  compost  plants,

 (b)  The  Poona  Municipal  Corporation  has  already  invited  tenders  for  supply  of

 compost  plant  machinery  which  are,  at  present,  under  scrutiny.  The  Dethi  Municipal
 Corporation  is  taking  action  to  secure  loan  either  from  Agricultural  Finance  Coporation
 or  from  State  Bank  of  India.  The  Corporation  has  also  approached  the  Ministry  of  Home
 Affairs  to  grant  permission  for  raising  the  loan.

 धनबाद  तथा  आसनसोल  क्षेत्रों  में  खान  मालिकों  द्वारा  श्रम  विधियों  उल्लंघन

 8822,  थ्री  स०  मो०  बनर्जी
 :

 क्या  श्रम  तथा
 पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समाज-विरोधी  तत्वों  की  सहायता  से  धनबाद  तथा

 सोल  में  खान  मालिक  श्रम  विधियों  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इन  खानों  में  भ्रनुचित  श्रम  प्रथा  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  डी०  :  तथा  श्रम  विधियों  के

 उल्लंघन  waar  भ्र पु चित  श्रम  प्रकारों  के  बारे  में  जब  शिकायतें  प्राप्त  होती  है  तो  उन  पर  ध्यान

 दिया  जाता  है  att  प्रवर्तन  व्यवस्था  द्वारा  जहां  भी  द्रावश्यक  उचित  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  कानूनों  का  सामान्य  रूप  से  उल्लंघन  करने  दिया  जाता  है  भ्रमणा  दण्ड

 नहीं  दिया  जाता  है  ।

 इम्पेक्ट  पब्लिकेशन  लिमिटेड  के  अ  दा धारियों  के
 नाम

 8823,  श्री  स०  चे  सामन्त  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  के  समाचार-पत्र  रजिस्ट्रार  को  प्रस्तुत

 शर  14  1970  के  सिटीजन  एण्ड  वीक  एण्ड  रिव्यू  में  इम्पेक्ट  पब्लिकेशन

 लिमिटेड  के  शअ्रशवारियों  की  सुची  में  नामों  का  उल्लेख  न  किये  जाने  के  क्या

 कारा  हैं  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इ०  Fo

 :  प्रेस  ate  पुस्तक  पंजीकरण  म्रधिनियम  उसके  ala  बनाए  गए  नियमों  के

 समाचार-पत्र  के  प्रकाशक  को  प्रेस  रजिस्ट्रार  को  are  वार्षिक  विवरण  में  तथा  प्रत्येक

 वर्ष  की  फरवरी  के  afar  दिन  के  बाद  के  पहले  भ्र क  में  प्रकाशित  किए  जाने  वाले  वीगरों  में

 उन्हीं  व्यक्तियों  को  जो  इसके  स्वामी  होते  हैं  शर  पार्टनरों  कुल  पु  जी  के  एक  प्रतिशत  से

 अ्रधिक  राशि  के  tat  होल्डरों  के  नाम  कौर  पते  देने  होते  इम्पेक्ट  पब्लिकेशन्स  प्राइवेट

 जि मि टेट  पाक्षिक  सिटीजन  एंड  dies  रिव्यूਂ  को  निकालता  है  ।  प्रवाशक  ने  कलेक्टर  वर्ष

 1969  के  लिए  अपने  वार्षिक  विवरण  में  स्वामित्व  के  बारे  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  प्रस  रजिस्ट्रार

 को  प्रस्तुत  की  है  ।  जैसा  कि  समाचार  पत्र  पंजीकरण  नियमावली  के  सम्बन्धित  नियम

 के  weave  भ्रपेक्षित  प्रकाशक  ने  28  1970  के  बाद  के  पहले  अ  क  में  भी  निर्धारित
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 फोन  में  10  1970  के  दिन  कुल  पूजा  के  एक  प्रतिशत  से  श्रमिक  राशि  के  दौर  होल्डरों

 के  नाम  कौर  पते  प्रकाशित  किए  हैं  ।

 कोलिन  रोजर  का  भारतीय  कम्पनी  के  साथ  सहयोग

 8824,  थ्रो  स०  च  सामन्त  :
 ओप्रा  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोलिन  रोजर  नामक  किसी  व्यक्ति  ने  नई  दिल्ली  के  श्री  प्रा  चोपड़ा  के

 साथ  सहयोग  करार  किया  है  ;

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  इस  सहयोग  का  क्षेत्र  तथा  दत  क्या  कया  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इंग्लैंड  alt  अमरीका  में  उच्चायोगों  att  कलकत्ता

 में  सुरक्षा  नियन्त्रण  पुलिस  से  किसी  कोलिन  रोजर  के  अस्तित्व  में  होने  के  बारे  में  पता  लगाया

 है  जो  कि  wa  गोल्ड  स्टेलोन  फील्ड  श्ररबोर  फील्ड  त्रास  वकंशायर  में

 रह  रहा  है  जब  कि  वास्तव  में  वे  aa  भारत  में  स्थित  वैदेशिक  प्रतिष्ठान
 फाउ

 का  एक  अधिकारी  है  ;  are

 क्या  इस  कोलिन  रोजर  ने  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  के  संरक्षण  में  चल  रही  किसी

 लिमिटेड  कम्पनी  में  घन  लगाया  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  go  Fo

 से  तक  :.  माननीय  सदस्य  कृपया  5  1970  को  लोक  सभा  के  प्रशन

 संख्या  1434  के  दिए  गए  उत्तर  को  देखें  ।  मैसर्ज  दि  पब्लिकेदान्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 पाक्षिक  ara  वीकंण्ड  रिव्यूਂ  नई  दिल्ली  के  प्रकाशक  हैं  ।  श्री  जय  प्रकाश  नारायणा

 ट्रस्ट  के  भ्रध्यक्ष  हैं  ।

 शिक्षाप्रद  फिल्में

 8825,  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 HIT  करेंगे  कि  :

 उनके  मन्त्रालय  ने  फिल्मों  को  चरित्र  निर्माण  कौर  बेहतर  रहन-सहन  सम्बन्धी

 सुचना  देने  का  माध्यम  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  ;

 क्या  सरकार  उपयुक्त  विषयों  पर  जानकारी  देने  वाली  प्रत्येक  भाषा  की  फिल्मों  को

 वार्षिक  पुरस्कार  देने  की  योजना  बनायेगी  ;

 क्या  साधारण  सेटों  से  कम  पूजी  लगाकर  बनाई  गई  ऐसी  फ़िल्मों  को  पुरस्कृत
 जिनमें  कथा  यथार्थता  पर  आधारित  होगी  झौर  जो  कम  as  पर  फिल्मों  को  अधिकाधिक

 लोकप्रिय  बनाने  में  सहायक  होगी  ;  झर

 क्या  राज्य  सरकारों  को  यह  परामर्श  दिया  जायेगा  कि  जो  फ़िल्में  दैनिक  महत्व

 की  प्रमाणित  की  जाती  उनके  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दिखाये  जाने  पर  मनोरंजन  कर  से  छूट

 दी  जाये  ?
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 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इ०  कु

 (#)  डाकुमेन्ट्री  फिल्मों  तथा  जिनमें  से  कुछ  राष्ट्रीय  समस्याओं  से

 भी  सम्बन्धित  होते  के  निर्माण  श्र  रिलीज  करने  के  भ्र ति रिक्त  इस  मन्त्रालय  ने  राष्ट्रय  एकता

 तथा  अरन्य  सामाजिक  तथा  शिक्षक  फिल्मों  सहित  फिल्मों  के  लिए  राष्ट्रीय  पुरस्कार  देना  भी  प्रारम्भ

 किया  है  ।  फिल्म  वित्त  निगम  जो  एक  सावंजनिक  अन्डरटेकिंग  के  द्वारा  निर्मितियों

 को  ऋणी  देने  की  योजना  भी  चालू  हैं  ।

 राष्ट्रीय  पुरस्कार  योजना  के  gata  पहले  ही  क्षेत्रीय  भाषियों  की  उत्कृष्ट

 फिल्में  कराती  है  ।

 (7)  राष्ट्रीय  फिल्म  जो  कि  उच्च  तककीकी  स्तर  कौर  सौन्दर्यात्मक  मुल्यों

 वाली  फिल्मों  के  निर्माता  को  पुरुद्साहित  करने  के  लिये  दिये  जाते  उन  सभीं  प्रकार  की  फिल्मों

 के  लिये  जो  अ्रपेक्षित  स्तर  की  होती  है  ।

 जी  मनोरंजन  कर  से  छूट  राज्यों  का  विषय  है  शर  फिल्म  प्रदर्शकों  को

 अलग  अलग  मामलों  में  छूट  लेनी  होगी  ।  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  शैक्षिक  महत्व  की

 फिल्मों  को  निशुल्क  रूप  से  दिखाया  जाता  है  |

 छोटी  सिचाई  निगम  को  स्थापना

 8826.  श्री  भगवान  दास  :  थी  उस नाथ :

 श्री  सत्य  नारायण  fag  :  थी  विश्वनाथ  मेनन  :

 श्री  मुहम्मद  शरीफ  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ग्रामीण  विद्य,/तींकरण  निगम  की  तर  राज्यों  में

 छोटी  सिचाई  निगम  की  carga  करने  वाली  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ;

 राज्य  सरकारों  से  उनकी  कितनी  योजनाएं  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय
 में

 राज्य  स्त्री  अन्ना

 साहेब  ate  :  कृषि  विभाग  का  प्रस्ताव  था  कि  सिंचाई  ait  बिजली

 स्त्रालय  द्वारा  स्थापित  ग्रा मीरा  विद्यतीकेरंणा  निंगम  के  आधार  पर  एक  लघु  सिंचाई  निगम  की

 स्थापना  की  जाये  ।.  प्रस्ताव  राज्य  के  प्रगतिशील  क्षेत्रों  में  सक्षम  योजनाश्रों

 उठाऊ  सिचाई  कौर  मंडारण  की  वित्तीय  सहायता  के  लिये  एक

 विशेष  निधि  की  व्यवस्था  थी  ।  किन्तु  कौर  अधिक  विचार  करने  के  उपरान्त
 इस  प्रस्ताव

 को

 नहीं  arr  गया  क्योंकि  राज्यों  में  झ्र भी  तक  कोई  ऐसीਂ  उपयुक्त  ऐजेन्सी  कि

 ग्रामीण  विद्य/त्तीकरण  निगम  के  सम्बन्ध  में  राज्य  विद्युत  नहीं  थी  जिसे  कि  प्रस्तावित

 fara  द्वारा  लघु  सिंचाई  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिये  ऋण  प्रदान  किया  जा  सके  इसका

 एक  ग्रन्थ  कारण  यह  भी  था  कि  कृषि  पुर्नावत  निगम  द्वारा  पहले  ही  भूमि  विकास  बैंकों  के
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 माध्यम  से  लघु  सिचाई  कार्यक्रमों  के  लिये  अपनी  निधि  का  अधिकांश  भाग  नियमित  fear  जा

 रहा  था

 प्रशन  नहीं  होता  ॥

 ह ग्राम  बाला  श्री  नाथु  fag  को  दिल्ली  प्रवासन  द्वारा  प्लाट  क  चम  बटन

 8827.  श्री  रघुवीर  सिंह  शास्त्री
 :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  के  ग्राम  बखाला  में  वर्ष  1951  में  श्री  नाथू

 सिंह  दिल्ली  के  तत्कालीन  मुख्य  पुनर्वास  बन्दोबस्त  आयुक्त  द्वारा  एक  बीघा  1008

 at  वह
 रिहायशी

 भूमि  अस्थाई  तौर  पर  आवंटित  की  गई  थी  जो  पहले  कुछ  मुसलमानों

 की

 यह  सच  है  कि  उसके  qa  उसके  हक  के  अ्रवुसार  तत्कालीन  पुनर्वास

 नई  द्वारा  कुछ  दूसरी  रिहायशी  भूमि  उसको  स्थायी  रूप  से  भ्रावंटित  कर  दी

 गई  थी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  नाथू  सिंह  को  अ्रस्थायी  रूप  से  आवंटित  रिहायशी

 भूमि  को  प्लाट  नम्बर  दिया  गया  था  कौर  झ्र स्थायी  आवंटन  आदेश  को  रह  किये  बिना  उस  प्लाट

 की  पुनर्वास  मन्त्रालय  द्वारा  उसी  स्थल  पर  नीलामी  कर  दी  गई  थी  ;  शर

 यदि  उपरोक्त  भाग  तथा  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  उनके

 मन्त्रालय  द्वारा  उस  व्यक्ति  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  उस  बीच  क्या  कायंवाही

 को  गई  हैं  जिसने  सबसे  ऊ  ची  वोली  देकर  सार्वजनिक  नीलामी  में  उस  भूमि  को  खरीदा  था  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  से  जी  ait

 श्री  नाथू  fag  को  मासिक  किराया  के  आधार  पर  किये  गये  भ्र स्थायी  झ्रावंटन  को

 इस  बीच  23  1969  को  रह  कर  दिया  गया  था  ।  किये  गये  इस  आवंटन  के  बारे  में

 उनकी  अपील  को  भी  tz  कर  दिया  गया  है  ate  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  इस  सम्पत्ति  पर

 उसका  कोई  दावा  नहीं  है  अथवा  उसका  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  नीलामी  में  खरीदने  वाले

 ब्यक्ति  को  खाली  जगह  का  कब्जा  दिलाने  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 Land  Reforms  Laws

 8828.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 Pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  scheme  formulated  by  Government  to  bring  about  radical  change
 in  the  laws  regulating  teaancy  rights  with  a  view  to  check  increasing  incidents  of  violence:

 has  been  finalised  ;

 (b)  whether  Government  propose  to  take  some  legal  and  administrative  action
 for  giving  a  new  direction  to  the  land  reforms  laws  and  to  abolish  the  monopolistic  system
 of  land
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 (0)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  to  (0)  .  Measures  have  been  taken  in  a
 number  of  States  for  comprehensive  !and  reforms.  At  the  Chief  Ministers’  Conference  on
 Land  Reforms  held  in  November,  1969,  emphasis  was  laid  on  the  need  for  taking  similar

 steps  in  other  States  by  removing  gaps  in  legislation  and  in  implementation.
 A  statement  summarising  the  reconimendations  made  by  the  Chief  Ministers’
 conference  for  further  measures  relating  to  land  reforms  has  already  been  placed  on  the
 Table  of  the  Lok  Sabha  on  December,  2,  1969  in  connection  with  Calling  Attention  Notice.
 Land  being  a  State  subject,  these  recommendations  have  to  be  pursued  by  each  State
 Government  in  the  light  of  local  conditions  and  in  response  to  local  deeds.

 1969-70  में  चीनी  का  उत्पादन

 8830,  शनी  जुगल  मंडल  :

 थ्री  aga  fag  भदोरिया  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  1969-70  कुल  चीनी  क  Eo
 #  प्यारा  दन  हुमा है  ate  विभिन्न  चीनी

 के  कारखानों  राज्यवार  कितनी  चीनी  तब  तक  प्राप्त  की
 गई

 है  ;  कौर

 सरकार  को  आन्तरिक  खपत  att  निर्यात  के  लिये  कितनी  चीनी  की

 इसका  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहेब
 :  1969-70  1969

 से
 30  1970  के  दौरान

 21  1970  तक  चीनी  का  उत्पादन  35,46  लाख  मीटरी  टन  हुआ  था  ।  एक  विचारा

 संलग्न  है  जिसमें  1969-70  के  दौरान  22  1970  तक  राज्यवार  उत्पादन  कौर

 1970  तक  गन्ने  से  चीनी  की  प्रतिश्त  उपलब्धि  बतायी  गयी  है  ।

 1969-70  में  चीनी  की  आन्तरिक  खपत  33  लाख  मीटरी  टन  के

 द्रास  पास  होगी  ।  चीनी  का  निर्यात  पंचांग  ag  के  आधार  पर  किया  जाता है  ।  1969  में

 94,000  मीटरी  टन  चीनी  निर्यात  की  गई  थी  ।  1970  में  लगभग  2.25  लाख  मीटरी  टन  चीनी

 का  निर्यात  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  कौर  निर्यात  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  |

 विदेशी  सहयोग  से  gaz  का  निर्माण

 8831,  थ्री  नम्बियार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  एक  ही  भारतीय  फर्म  अथवा  तीनों  प्रकार  के  cae  के

 निर्माण  से  सम्बन्धित  एक  व्यक्ति  के  लिये  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  जर्मनी  के  साथ

 ट्रैक्टरों  के  निर्माण  में  सहयोग  का  झ्रनुमोदन  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ;
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 उनका गत  तीन  वर्षों  में  इन  तीन  देशों  से  कितने  ट्रैक्टरों  का  आयात  किया  गया ;

 कुल  मूल्य  कितना  है  तथा  कितने  क्रयादेश  निलम्बित  पड़े  हैं  झ्र ौर  कितने  देने  हैं  ;  कौर

 क्या  झ्ान्थ्र  प्रदेश  कृषि  उद्योग  निगम  द्वारा  उनमे ंसे  शादी  रूप

 पटरों  को  बड़ी  संख्या  में  स्वीकार  किया  था  तर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहेब  fared
 कौर

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  कम्पनी  काय

 मंत्रालय  विकास  ने  ada  प्रेम  कृषि  इंजीनियरिंग  निगम  नई  द्वार

 मै  प्रौद्योगिक  रूमानिया  के  सहयोग  से  रूमानिया  ट्र  कारों  (50  aaa  af  के

 आर  65  aaa  शक्ति  के  और  651  के  प्रतिवर्ष  5,000  ट्र  पटरों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव

 को  भारत  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  में  मंजर  कर  लिया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  20  भ्रमण  शक्ति  के

 कार  एस  ०-09  के  प्रतिवर्ष  10,000  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिए  स्वेदी  ट्राक्टोरेनवर्के

 पूर्वी  जमनी  के  सहयोग  से  सर्वश्री  भारतीय  कृषि  बम्बई  की  एक  न्य  योजना

 को  भी  सिद्धान्त  रूप  में  मंजूर  कर  लिया  गया  है  ।  इन  दोनों  एककों  ने  संयुक्त  रूप  से  एक  फैक्टरी

 भ्राता  ट्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  इनमें  से  किसी  पक्ष  ने

 भी  झपने  मूल  अभ्यावेदन  या  सहयोग  प्रस्तावों  में  निदेशकों  के  नाम  नहीं  दिए  थे  wie  बाद  में  नाम

 प्रस्तुत  करने  का  श्राइवासन  दिया  गया  था  ।  उस  समय  उपलब्ध  सामग्री  से  कोई  ऐसा  निष्कर्ष

 निकालना  सम्भव  नहीं  था  कि  इन  दोनों  श्रीचंदन-पत्रों  में  किसी  प्रकार  का  कोई  सम्बन्ध  है  ।

 संशोधित  लाइसेंसिंग  नीति  के  अनुसार  उपरोक्त  एककों  को  औद्योगिक  लाइसेन्स  प्रदान  करने  के

 लिये  आवेदन-पत्र  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 जहां  तक  पश्चिम  जमती  के  सहयोग  का  सम्बन्ध  तीन  योजनायें  अर्थात  (1)  मैसेज

 किर्लोस्कर  ब्राइट  लि०  पुना  द्वारा  पश्चिम  जमाने  के  मैक्स  क्लाक नर  हम्बोल्डट

 ड्यूटी  ए  जी  कोलन  के  सहयोग  से  ड्यूटी  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  करने  (ii)  मैसेज

 परफेक्ट  ट्र  क्टर  लि०  पटियाला  द्वारा  मैसेज  रेहिन्सटाहल  पश्चिम  जमाने  के  सहयोग  से

 हा नो भाग  ट्र  पटरों  का  निर्माण  करने  ate  (ill)  Fo  करार  केवल  द्वारा  मैक्स  लिण्डे  गुल्ज़ार

 पश्चिम  जमन  के  सहयोग  से  गुल्ज़ार  ट्र  पटरों  का  निर्माण  करने  से  सम्बन्धित  तीन  योजनाओं  को

 सिद्धान्त  रूप  में  मंजूर  कर  लिया  गया  है  ।  प्राप्त  हुए  प्रार्थना  पत्रों  से  उपरोक्त  दोनों  पक्षों  में  किसी

 प्रकार  के  सम्बन्ध  के  विषय  में  कोई  निष्कर्ष  निकालना  सम्भव  नहीं  है  ।

 सन्  1968-69  के  दौरान  1,000  सुपर  यू  टी  आरो  ट्रक्टर  ate  3,000  are  एस

 09  ट्रेक्टर  रूमानिया  att  gs  जमंनी  से  आयात  करने  का  निशान  किया  गया  था  ।  इनमें

 से  अब  तक  150.28  लाख  रुपये के  मूल्य  के
 1,000  सुपर यु  टी  तो  ट्रक्टर  ae  212,00  लाख

 रुपये  के  मूल्य  के  2,000  are  एस  0  9  ट्रक्टर  प्राप्त  हो  चुके  प्रभी  दोष  1,000  कार  एस०

 09  ट्रैक्टरों  के  ऋण  पत्र  को  खोला  जाना  है  ।

 1969-70  के  दौरान  रूमानिया  से  3,000  कौर  651  ट्रक्टर  ae  ge  जमनी

 से  7,000  आर  एस  09  ट्रैक्टर  आयात  करने  का  निर्णय  किया  गया  ari  इसमें  से  181.05  लाख

 रुपये  के  मूल्य  900  ate  651  ट्रक्टर  समुद्री-जहाज  द्वारा  पहुँच  चुकें  रूमानिया

 सम्मरणाकर्त्तुश्रों  के  पास  19.89  लाख  रुपये के  मुल्य  के  100  ट्रैक्टरों  का  भ्रादेदा

 बकाया  है  ।  ty  रूमानिया  एक्टरों  के  लिए  झ्र भी  आदेश  दिया  जाना  है  ।
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 are  प्रदेश  कृषि  उद्योग  निगम  ने  art  एस  09  ट्रैक्टरों  में  कुछ  नुक्स  निकाले  है  ।

 जिनकी  इस  मन्त्रालय  के  तकनीकी  विशेषज्ञों  और  पूर्वी  जमनी  के  तकनीकियों  द्वारा  जांच  की  जा

 रही  है  ।  उनके  afar  निष्कर्ष  मिलने  कौर  इस  दिशा  में  fray  किये  जाने  के  पश्चात  ही  कार

 एस  09  ट्रैक्टरों  के  ara  श्र  रायात  के  लिए  आदेश  दिये  जायेंगे  ।

 Worker’s  Participation  in  Managment  of  Public  Sector  Undertakings

 8832.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  drawn  up  any  policy  to  establish  conventions  in

 respect  of  the  percentage  of  workers’  representation  in  the  management  of  the  factories

 particularly  in  the  public  sector  ;  and

 if  so,  the  details  thereof,  particularly  in  respect  of  public  undertakings  ? (b)

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayya)  :  (a)  and  (b).
 Government  have  accepted  in  principle  the  inclusion  of  a  workers’  representative  in  the
 Boards  of  Management  of  certain  categories  of  public  sector  undertakings  Such  representa-

 tive,  how  ever,  should  be  one  actually  working  in  the  undertaking.  Details  to  give  effect
 to  this  decision  are  being  worked  out.

 चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि  तथा  पद  चिकित्सा  स्नातकों  के  लिए  रोजगार

 8833,  श्री  रामावतार  फार्मा  :

 श्री  क०  अनिरुद्ध  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 nr  anal क्या  सरकार  को  पता  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  या  st  में  कृषि  स्नातकों  तथा

 चिकित्सा  के  फालतू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  सरकार  ऐसे  स्नातकों  के  लिए  रोजगार  के  want  बढ़ाने  के  बारे  में

 क्या  कार्यवाही  कर  रही  जिनके  बेरोजगार  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सामुदायिक
 बिकास  ओर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहेब  :  हां  ।  कृषि  विभाग  द्वारा  किए  गए  कृषि  के  लिए  तकनीकी

 मानव  नामक  भ्रध्ययन  के  श्रमुसार  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के  wea  तक  फालतू  कृषि

 स्नातकों  तथा  पु  चिकित्सा  स्नातकों  की  संख्या  8950  तथा  1915  हो  जाने  की

 सम्भावना  है  ।

 जहां  तक  बेरोजगार  कृषि  स्नातकों  का  सम्बन्ध  निम्न  विशिष्ट  कदम  उठाए  गए

 मद  (1)  का  सम्बन्ध  बेरोजगार  oy  चिकित्सा  स्नातकों  से  भी  है  ।

 (1)  उन  व्यक्तियों  के  जो  कृषि  या  पशु  चिकित्सा  विज्ञान  था  कृषि

 नियरी  में  स्नातक  भारत  के  स्टेट  बेक  ने  एक  योजना  इस  दृष्टि से

 awed  की  है  कि  ऐसे  व्यक्ति  स्वयं  रोजगार  योजनाएं  चलाएं  ।  we  बैक

 भी  इन  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिये  तेयार  हो  सकते  इन  सुविचारों
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 के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  जानकारी  दे  गई  ate  उनसे  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  उपरोक्त  योग्यताओं  वाले  उपयुक्त  व्यक्तियों  के  लिये  बेक

 से  ऋण गा  प्राप्त  करने  में  सहायता  के  लिए  कदम  उठाए  जाए  |  राज्य  सरकारों

 को  परामशं  दिया  गया  है  कि  वे  कृषि  वित्त  निगमों  से  बातचीत  जिनमें

 कहा  है  कि  कृषि  वित्त  का  बड़े  पैमाने  पर  विस्तार  करने  के  लिए  बैंकों  को

 काफी  संख्या  में  कृषि  स्नातकों  की  श्रावश्यकता  होगी  ।

 (2)  उकेरा  कौर  कीटनाशी  aitg  घि-उद्योग  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  कृषि
 स्नातकों  को  व्यापारियों  के  रूप  में  नियुक्त  करने  के  बारे  में  नग्नता

 क्योंकि  ऐसा  art  न  केवल  उन  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  उपलब्ध

 अपितु  इससे  mart  की  बिक्री  के  साथ  विशेषज्ञ
 सलाह

 भी  सम्भव  हो
 जायेगी  |  उर्वरक  उद्योग  की  इस  बारे  में  उत्साहवर्धक  प्रतिक्रिया  रही  है  ।

 (3)  कृषि  विज्ञान  ate  उससे  सम्बन्धित  विषयों  में  बेरोजगार  इंजीनियरों  और

 डिप्लोमा  प्राप्त  हुए  व्यक्तियों  के  लिए  ध्वजिक  रोजगार  अवसर  उपलब्ध

 करने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 दो  हजार  ग्रामीण  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  योजना

 में  बेरोजगार  इंजीनियरों  कौर  डिप्लोमा  प्राप्त  व्यक्तियों  को  भारत  के

 स्टेट  बैंकों  भ्र  अन्य  राष्ट्रीय  कृषि  उद्योग  निगमों  शादी  से  ऋणी

 दिलाने  की  परिकल्पना  at  गई  है  ताकि  वे  कृषि  मशीनरी  र  sears

 भेजा  शादी  ले  सकें  ।  प्रत्येक  केंद्र  में  लगभग  दस  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार

 कम्प्रेसर  उपलब्ध  होंगे  ate  भ्र वधि  के  wea  तक  यह  स्कीम  लगभग

 बीस  हजार  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  कर  सकेगी  ।  यह  केन्द्र  उन

 स्थानों  पर  स्थापित  किये  जाऐंगे  जहां  कृषि  उद्योग  कौर  अरन्य

 ऐजेन्सियां  नहीं  चल  रही  हैं  ।  योजना  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  जानने

 के  लिए  उन्हें  भेज  दी  गई  है  कौर  उनकी  प्रतिक्रिया  काफी  उत्साहवर्धक  रही  ।

 साधारण  कृषक  मशीनरी  खेती  की  सुविधाओं  से  लाभ  उठा  इस  हट्टी

 से  भी  एक  योजना  बनाई  गई  जिसके  अधीन  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में

 सारे  देश  में  कृषि  मशीनरी  के  लिए  किराया  केन्द्र  खोले  जायेंगे  ।  यह
 किराया  कृषि  उद्योग  निगमों  द्वारा  स्थापित  किए  जायेगें  ।  ये  केन्द्र

 फालतू  कार्मिकों  की  सेवायों  का  भी  उपयोग  कर  सकेंगे  ।  कुछ
 निगमों  जैसे  भ्रान्ति  केरल  उत्तर

 प्रदेश  कौर  पश्चिम  बंगाल में  पहले  ही  ऐसे  केन्द्र  स्थापित कर  दिये  गये
 अन्य  निगमों

 भी  इस  दिशा  में  झावइ्यक  कदम  उठा  रही  है  ।

 Workers  Killed  in  Mine  Accident  in  Bhilwara  District,  Rajasthan

 8834.  Shri  Yashwant  Singh  Kashwah  :
 Shri  Ramesh  Chandra  Vyas

 WIll  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state
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 7  1970  लिखित  उत्तर
 ि  ि  ि  शकर

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many  workers  have  died  and  many  others  injured  in
 the  accident  which  took  ptace  in  the  mine  near  Mulagaon-in  the  district  of  Bhilwara

 (Rajasthan)  ;  and

 (b)  the  causes  of  this  mine  accident  and  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayya)  :  (a)  Seven  persons
 were  reported  killed  as  a  result  of  an  accident  which  took  place  in  the  Moosha  Garnet
 Mine  iu  Bhilwara  District  on  5th  Aprial,  1970.

 (b)  the  accident  was  due  to  fall  of  side  from  a  height  of  12  metres,

 चोरी  के  मृत्य  में  वृद्धि  की  मांग

 8835:  श्र  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उन  चीनी  कारखानों  की  संख्या  कितनी है  जिन्होंने  सरकार  को  इस  बारे  में

 अभ्यावेदन  दिये हैं  कि  या  तो  उनको  हानि  उठानी  पड़  रही है  अथवा  उन्हें  कोई  लाभ  नहीं  हो

 रहा
 है

 ४

 क्या  चीनी  उद्योग  ने  चीनी  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  मांग  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  उनकी  मांग  के  बारे  ऐं  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहेब
 :  ate  कुछ  राज्यों  विषकर  ae

 हरियाणा  कौर  असम  में  स्थित  चीनी  कारखानों  ने  1969-70  में  उत्पादित  लेवी  चीनी  के  अधिक

 मुल्य  निर्धारित  करने  हेतु  अभ्यावेदन  दिया  था  ॥

 (7)  टैरिफ  झ्रायोग  द्वारा  झभिस्तावित  तथा  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  15  क्षेत्रों  wie  लागत

 अनुसूचियों  के  ara  पर  लेवी  चीनी  के  मूल्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  ।  किसी  भी  भिन्न

 अधार  पर  मूल्यों  को  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  तथापि  सरकार  ने  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 से  परामर्श  करके  उपलब्धि  का  शभ्रनुमान  कौर  सीजन  की  अवधि  सम्बन्धी  स्थिति  की  समीक्षा  की  है

 att  संबोधित  श्रचुमानों  के  आधार  पर  मुल्यों  में  इस  प्रकार  संशोधन  किया  है  :--

 उत्पादन  शल्क  छोड़  आई०  एस०  एस०  भ्ब् ग्रड्  wat  का  प्रति  क्विंटल

 के  हिसाब  से  रुपयों  में  मूल्य

 1-3-70  को  24-4-70  को  संशोधित

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  120,27  125,34

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  122.85  126.40

 उत्तरी  बिहार  123,13  128.67

 दक्षिणीं  बिहार  137,42  147,86

 119.16 गुजरात  115,09

 महाराष्ट्र  110,03  117.60
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 wey  प्रदेश  कौर  मैसूर  में  स्थित  कारखानों  द्वारा  उच्च  न्यायालयों  में  दायर  की  गयी

 रिट  याचिकाओं  तथा  उन  पर  दिये  गये  आदेशों  को  देखते  हुए  उनकी  स्थिति  पर  wat  विचार  किया

 जा  रहा

 मछलो  चुप  उद्योग

 8836.  श्री  अब्दुल  गनी  डार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  1947  के  बाद  मछली  चुरा  उद्योग
 को

 सरकारी  क्षेत्र

 में  शामिल  करने  में  wane  रही है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  देश  में  खाद्य  पदार्थों  की  कमी  को  पुरा  करने  के

 लिये  उनके  आयात  पर  aga  अधिक  विदेशी  मुद्दा  व्यय  कर  रही  है  ;  और

 (7)  सरकारी  क्षेत्र  में  मछली  चुर  उद्योग  स्थापित  करने  में  झ्र सफलता  के  क्या

 कालरा  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  साहेब

 :  यहां  पर  संकेत  मत्स्य  प्रोटीन  सांद्रता  की  झ्रोर  जो  कि  चुर्ण  के

 रूप  में  एक  मत्स्य  उत्पाद  है  ae  जिसके  वारि  ज्यदा  कौर  मानव  झा हार  की  वस्तु

 के  रूप  में  प्रयुक्त  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कई  देशों  में  प्रयोग  किये  जा  रहे  1947  में  मत्स्य

 प्रोटीन  सागर रा  को  के  भ्रर्तिरिक्त  श्र  कहीं  निर्मित  करने  का  seat  ही  नहीं  शा  ।

 वाणिज्यिक  स्तर  पर  इस  सांद्रा  के  निर्माण  के  तकनीक  में  कभी  तक  सफलता  नहीं  प्राप्त

 हुई  है  ।  सांद्रा  के  निर्माण  में  की  गई  तकनीकी  प्रगति  इस  तथ्य  द्वारा  स्पष्ट  है  कि  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  के  खाद्य  शर  औषधि  प्रशासन  द्वारा  वाणिज्यिक  स्तर  पर  मत्स्य  प्रोटीन  सांद्र  के

 उत्पादों  को  कभी  तक  जब  तक  कि  वे  की  एक  विशेष  किस्म  द्वारा  नहीं  निमित  किये  जाये  कौर

 जिनके  प्रयोग  के  लिए  भी  eo  शर्तें  अ्रमरीका  में  मानव  उपभोग  के  लिए  स्वीकृत  नहीं  किया  गया

 भारत  सरकार  इस  क्षेत्र  में  होने  वाली  तकनीकी  प्रगति  का  पूर्ण  ध्यान  रखती  है  ।  मत्स्य

 प्रोटीन  सांद्रणों  के  निर्माण  के  लिये  केन्द्रीय  संस्थानों  तथा  कुछ  राज्य  सरकारों  की  प्रयोगशालाओं

 में  अनुसन्धान  किया  जा  रहा  है  |

 जिन  खाद्य  वस्तुझ्मों  का  आयात  किया  जा  रहा  है  वे  अनाज  हैं  ।  इनका

 aaa  विशाल  मात्रा  में  किया  जा  रहा  है  किन्तु  इसमें  शीघ्रता  से  कमी  ग्रा  रही  पेंट

 व्यापार  जेसी  कुछ  fray  झ्रावश्यकताझओओं  के  लिये  किये  जाने  वाले  बहुत  ही  अल्प  आयात  के  अलावा

 मछलियों  का  आयात  नहीं  किया  जाता  है  ।  प्राजक  ताजी  a  सुखाई  गई  मछली  की  मांग  भ्रापूर्ति

 से  अधिक है
 ।  मत्स्य  प्रोटीन  सागर सों

 द्वारा  मत्स्य  उत्पादों  में  विविधता  तो  द्र  जाती  है  किन्तु

 उनसे  खाद्य  को  उपलब्धि  में  वुद्धि  नहीं  होती  ।  इसका  प्रयोग  विभिन्न  खाद्य  उत्पादों  के  प्रोटीन

 तत्व  में  वृद्धि  के  लिए  किया  जा  सकेगा  ।

 acu  के  वाणिज्यिक  उत्पादन  को  ot  तक  उस  स्तर  तक  विकसित  नहीं  किया

 गया  है  कि  उसे  मानव  खाद्य  के  रूप  में  सुरक्षित  रूप  से  प्रयोग  में  लाया  जा  सके  ।  सरकारी  व

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  सांद्रा  sr  विशाल  स्तर  पर  निर्माण  प्रारम्भ  करना  अभी  उपयुक्त  नहीं
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 होगा  ।  जब  कि  इस  सम्बन्ध  में  सकेगा  से  कार्य  किया  जा  रहा  इस  क्षेत्र  में  होने  वाले  तकनीकी

 विकास  के  साथ-साथ  चलने  के  लिये  श्रतुसन्धान  कार्य  को  भी  जारी  रखा  जा  रहा  है  |

 वनस्पति  तथा  चीनी  को  कृत्रिम  कमी  का  निधन  लोगों  पर  प्रभाव

 8837  श्री  अब्दुल  गनी  डार  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  उद्योगपतियों  की  झर दक्षता  तथा  बैईमानी  के

 कारण  निर्धन  लोगों  को  जो  कि  पुरी  जनसंख्या  का  80  प्रतिशत  वनस्पति  तथा  चीनी  की

 कृत्रिम  कमी  के  कारण  अत्यधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अधिकारियों  तथा  उद्योगपतियों  के  बीच  सांठगांठ  थी  कौर

 यदि  तो  इस  खेदजनक  कायें  के  लिये  कोन  उत्तरदायी  था  ;  कौर

 क्या  इस  अवधि  में  किसी  अधिकारी  झ्रथवा  उद्योगपति  के  विरुद्ध  कोई  झ्रापराधिक

 मामला  भ्रमणा  मामले  रजिस्टर  किये  गये  थे  कौर  यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  बहुत

 बड़े  अधिकारी  शामिल  हैं
 ?

 सामदाधिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 fate  )  पिछले  तीन  वर्षों  में  चीनी  की  कोई  कृत्रिम  कमी  नहीं  हुई  है  ।  थोड़े  समय  को

 छोड़कर  वनस्पति  की  सप्लाई  स्थिति  भी  श्राम  तौर  पर  सन्तोषजनक  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।  वनस्पति  की  कदाचित  कमी  मौसमी  स्वरूप  की  थी  अथवा  बाढ़ों

 फायर  मैनों  की  हड़ताल  के  कारण  रेल  यातायात  में  विध्न  पड़ने  ग्रीवा  अत्यघिक  ऊ  चे  मूल्यों  इरादी

 के  फलस्वरूप  कच्चे  तेलों  को  कम  सप्लाई  के  कारण  हुई  थी  |

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  को  सिफारि दा  के  अनुसार  कपास  के  पौधों  के  संरक्षण  पर  ब्यय

 8838  शी  fro  भास्कर  श्री  दण्ड पाणि

 श्री  मयावन  श्री  चेंगलराया  नायडू

 क्या  खाद  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उच्च  शाक्ति  प्राप्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  स्वीकार  कर  लिया  है

 जिसमें  योजना  अवधि  में  पौधों  के  संरक्षण  पर  8.4  करोड़  रुपये  का  व्यय  निधि  if? |  है  क  AN त  किया  गया

 are

 (=)  aq  सिफ़ारिशों  an  हैं  तथा  कपास  की  उपज  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कायंवाही

 की  जायेगी  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 :  और  इस  मंत्रालय  की  निर्यात  ar  रेत  कृषि  जिन्स  विषयक  उच्च

 अधिकार  समिति  >  ऐसीਂ  कोर्ड  fowrfrar  ask  की  है ग  ||  frre दीपक  भी
 at

 इस  म  चाइना AENTS  ने  विदेश  व्यापार SATE  CPE  प्र  TVUEUNNSE  Tel  जग  ध
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 मंत्रालय  के  परामर्श  से  चौथी  योजना  की  बाकी  अवधि  के  लिए  8.40  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त

 परिव्यय  की  मांग  की  जिससे  कि  हवाई  छिड़काव  के  लिये  परिचालन  व्यय  तथा  सिंचित  एवं

 सुनिश्चित  सिंचाई  वाले  क्षेत्रों  में  हवाई  छिड़काव  के  परिचालन  व्यय  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजनाओं  के  अंतगर्त  बारानी  खेती  के  लिये  शत  प्रतिशत  उपदान  दिया  जा  सके  ।  यह  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ।

 पी०  एल०  480  गेहू  का  आयात

 8839  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  यह  सच  है  कि  पी०  एल०  480  का  गेहूं  हमें  श्रन्तर्राष्ट्री  य  मुल्यों  पर  बेचा

 जाता  है  कौर  उसे  भ्रम रिकी  जहाजों  द्वारा  जाता  है  जिसका  भाड़ा  डालरों  में  लिया  जाता

 है  जो  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  दर  से  तिगुना  होता  है  ;

 यदि  ag  को  भारत  द्वारा  नहीं  खरीदा  गया  तो  क्या  वह  अमरीकी  गोदामों  में

 सड़ेगा  अथवा  उसे  समुद्र  में  डाल  दिया  जायेगा  जिससे  श्रमिकों  को  कुछ  भी  लाभ  नहीं  होगा  ;  कौर

 यदि  तो  maar  को  अनु ग्रहीत  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 aaa  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  अन्ना  साहेब

 :  भारतीय  सप्लाई  वाशिंगटन  द्वारा  पी०  एल०  480  गेहूँ  खुले  बाजार

 में  खरीदा  जाता है
 ।  पी०  एल०  480  विनियमनों  में  यह  जरूरी  है  कि  पी०  एल०  480  खाद्यान्नों

 ay  कम  से  कम  अराधी  मात्रा  अवश्य  ही  wader  ध्वज  पोतों  में  लाई  जाए  ।  अम री की  ध्वज  पोतों

 का  भाड़ा  गेर  अमरीकी  ध्वज  पोतों  के  भाड़े  की  उपेक्षा  अधिक  होता  है  ।  लेकिन  भारत  सरकार

 को  अमरीकी  ध्वज  पोतों  में  लाई  जाने  वाली  मात्रा  का  भाड़ा  गेर-अमरीकी  ध्वज-पोतों  के  भाड़े

 की  दरों  के  भ्रनुसार  देना  पड़ता  है  ।  अमरीकी  ध्वज-पोतों  ale  गैर  अमरीकी  ध्वज  पोतों  के  भाड़े

 की  दरों  का  अन्तर  शारीरिक  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  |

 भारत  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है  कि  यदि  संयुक्त  राज्य  भरमे  रिका

 भारत  को  पी०  एल०  480  के  झन्तगंत  गे  g  नहीं  बेचता  तो  अमरीका  में  गेहूँ  के  बारे  में  भ्रमरी की

 सरकार  की  क्या  योजना  होगी  ।

 (7)  भारत  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  से  पी०  एल०  480  के  अधीन  गेहूं  अपनी  जरूरत  के

 लिए  लेता  है  अर  न  कि  अमेरिका  को  खुद  करने  के  लिए  लेता  है  ।

 केले  के  पेड़  लगाने  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  विशेषज्ञ  का  cera

 8840.  श्री  जो०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  केले  के  पेड़  लगाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ara  किसी  विदेशी  विशेषज्ञ  को

 आमंत्रित  किया  गया  था  ;  अर

 यदि  तो  इस  बारे  में  उसके  द्वारा  कया  सुभाव  दिये  गये  ?
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 सामुदायिक  विकास  शौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 :  जी  नही ं।

 (a)  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 राज्यों  में  सिचाई  वाला  कुल  क्षेत्र

 8841,  श्री  अब्दुल  नौ  डार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  वर्ष  1966-67  ate  1968-69  प्लग  प्रत्येक  राज्य  में  सिचाई  वाला  कुल  क्षेत्र

 कितना  था  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब

 ay  1966-67  के  faa  अपेक्षित  जानकारी  अनुबन्ध  में  दी  गई  है  वर्ष  1968-69

 के  लिये  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विवरण

 भारत  में  1966-67  में  कुल  सचिन  क्षेत्र

 क  हजार  हेक्टर

 क्रम  सं ०  राज्य  का  नाम
 ा

 कुल  सिंचित  क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश  3,825

 क़सम  612

 बिहार  2,010

 गुजरात  1,072

 हरियाणा  1,736

 301 जम्मू  झ्र ौर  कश्मीर

 केरल  527

 मध्य  प्रदेश  1,113

 महाराष्ट्र  1,338

 10  मैसूर  1,187

 1.0 1.0  नागालैण्ड  12

 12  उड़ीसा  1,141

 13  पंजाब  3,350

 14  राजस्थान  2,121

 15  तमिल  नाडु  3,372

 16  उत्तर  प्रदेश  7,162

 17  पश्चिम  बंगाल  1,499  (7)

 राज्यों  का  जोड़  32,428

 संघ  शासित  क्षेत्रों  का  जोड़  326

 कुल  जोड़  22,754
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 1953-54  के  लिये  है  ।

 1965-66  के  लिये  है  ।

 1964-65  के  लिये

 1956-57  के  लिये  है  ।

 1955-56  के  लिये  है  1

 उठाऊ  सिंचाई  योजना  के  लिए  सहायता  देने  के  बारे  में  प्राथमिकता

 8842,  sit  स०  कुन्द  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्यों  को  सहायता  देने  के  बारे  में  भूमि  गत  जल  तथा  नदी  जल  की

 उपलब्धता  कौर  उसके  कारण  उठाऊ  सिचाई  की  मांग  को  प्राथमिकता  माना  जायेगा  ;  कौर

 यदि  तो  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  बनाने  की  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब

 :  सनौर  प्रचलित  पद्धति  के  अनुसार  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  समग्र

 रूप  से  afer  योजना  के  लिए  ब्लाक  ऋणों  कौर  श्रमदान  के  रूप  में  दी  जाती  है  कौर  किसी  अलग

 कार्यक्रम  या  योजना  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होता  ।  अलग-प्रलय  योजनाओं  के  लिए  निधि  का

 आवंटन  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  कार्य  है  ।  योजना  क्षेत्र  तथा  संस्थानिक  संसाधनों  से

 धन  नियतन  करने  के  मामले  में  भूमिगत  जल  विकास  तथा  उठाव  सिंचाई  योजनाश्रों  को  उच्च

 प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।

 केरल  में  धान  की  नई  किस्म  का  चयन

 8843,
 थी  मंगला

 थमा डम  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 में  फसलों  पर  जो  कीट  तथा  बीमारियां  बढ़ी  हैं  कौर  उससे  फसलों  को  होने

 वाली  हानि  को  देखते  हुएं  कया  से  पृथक  की  गई  धान  की  नई  किस्म  का  जैसा  कि

 केरल  में  ग्रलगांद  ब्लॉक  के  एक  एन्थोनी  मनावलन  द्वारा  प्रयोग  किया  गया  आगामी  सीजन  के

 लिये  चयन  किया  गया  हैं  ;  सनौर

 यदि  तो  केरल  में  ऐसे  युवा  किसानों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्यां  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब

 तथा  .  अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ate  यथासमय

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी
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 तिलहन  के  उत्पादन  में  गिरावट

 8844,  श्री  रवि  राय  :

 थ्रो  रा०  Fo  बिडला  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देवा  में  तिलहन  का  उत्पादन  कम  है  ;

 (=)  यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इसके  कारण  खाद्य  तेलों  के  eal  में  वद्धि

 हो
 रही  है

 ;

 गत  तीन  वर्षों  में  कितने  प्रतिशत  वुद्धि  हुई  है  ;  कौर

 (a)  तिलहन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  कौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब

 :  जी  att

 (7)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाने  के  तेलों  (1961-62=100  arse  मान  के

 थोक  मुल्यों  का  वार्षिक  औसतन  सूचकांक  अर  गत  वर्ष  की  तुलना  में  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी  या  कमी

 निम्न  प्रकार  थी  —

 ag  सूचकांक  की  arts  गत  वर्ष  की  तुलना  में  प्रतिशत

 aaa  वृद्धि  (+)  या  कमी  (-)

 1967  195,2

 1968  158.5

 1969  195,3  (+)  23.2

 1970  215.2  (+)  10,2

 ns

 सम्भाव्य  क्षेत्रों  में  तिलहन  फसलों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  tha  कार्य  क्रम

 की  पद्धति  के  सम्बन्ध  में  सघन  कृषि  उपाय  अपनाए  जा  रहे  सम्भाव्य  क्षेत्रों  में  मू  गाली  के

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  1966-67  से  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  क्रियान्वित  की  जा  रही

 है  ।  यह  योजना  पहले  तीन  राज्यों  में  क्रियान्वित  की  गई  थी  ate  1969-70  तक  इसका  कायें  क्षेत्र

 धीरे-धीरे  13  राज्यों  में  बढ़ा  दिया  गया  ।  इस  योजना  के  झन्तगंत  आवृत  क्षेत्र  प्राप्य  भ्र ति रिक्त

 उत्पादन  तथा  किया  गया  व्यय  निम्न प्रकार  है
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 वर्ष  राज्यों  की  अदालत  क्षेत्र  प्राप्त  ञ्  व्यय  की  गई

 संख्या  अतिरिक्त  रकम

 उत्पादन

 लाखों

 1966-67  3  66,800  48,651  6.01

 1967-67  8  41,01 401,930  2,76,455

 1968-69  11  6,94,  es अ 999
 3,79,655  37.13

 1969-70  13  11,95,174  उपलब्ध  नहीं  54.28

 अना

 इस  योजना  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं

 पैकेज  पद्धतियों  को  अपनाकर  उत्पादन  बढ़ाना  |

 (a  समय  पर  अपेक्षित  श्रमदान  उपलब्ध  करना

 ऋण  को  उत्पादन  से  सम्बद्ध  करना  |

 बड़े  पैमाने  पर  प्रदर्शन  प्लाट  तयार  करना  ।

 पौध  रक्षा  रासायनों  att  हाथ  में  चलने  वाले  उपस्करों  के  प्रयोग  को  लोकप्रिय

 बनाना  ॥

 भ्र भि यान  के  आधार  पौद्य  रक्षा  उपायों  की  व्यवस्था  करना  ।

 कृषि  उत्पादन  कार्यक्रमों  के  लिये  राज्य  योजना  की  सीमा  के  अतिरिक्त  भारत  सरकार

 योजना  के  समस्त  व्यय  को  पुंगी  रूप  से  वहन  करती  है  ।  इनके  अतिरिक्त  तिलहनों  के  उत्पादन  को

 बढ़ाने  के  लिए  निम्न  उपाय  भी  किये  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  सिचाई  परियोजनाओं  के  श्रन्तगंत  यथासम्भव  अधिक  से  अ्रधिक  बड़े  क्षेत्र

 में  तिल  ate  कलसी  की  दोहरी  फसल  को  प्रोत्साहित  करना  ॥

 (2)  ay  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  शुष्क  खेती  की  तकनीकों  के  माध्यम  से  तिलहनों

 की  उपज  का  स्थिरीकरण  करना  ॥

 (3)  उपयुक्त  क्षेत्रों  में  मू  west  ate  तिल  की  उन्नत  किस्मों  की  खेती  का

 विस्तार  करना  ।

 (4)  बहुसस्य  प्रतिमान  के  अनुसार  ठण्डी  abe  सरसों  की  अल्पावधि  किस्मों  को

 जारी  करना  ॥

 पहाड़ी  तथा  सोमा वत ों  क्षेत्रों  में  संचार  सुविधाओं  में  gare

 8845,  श्री  अब्दुल  गनी  डार  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  ओर  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  पहाड़ी  क्षेत्र  में  विशेषकर  पाकिस्तान  ate  चीन  सीमा  पर  संचार  सुविचारों
 में  कोई  सुधार  किया  गया  ate

 यदि  तो  इस  सुधार  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झोर  :.  तथा

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  लोक  सभा  पटल  पर  रखदी  जाएगी

 गत  पांच  वर्षों  से  डाक  तथा  तार  विभाग  की  5  लाख  रुपये  को  परियोजना  का  काय

 आरम्भ  न  होना

 8846,  श्री  दंडपाणि  :  श्री  fro  र०  भास्कर :

 श्री  सावन  :  श्री  चेंग लरा या  नायडू  :

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  5  वर्षों  से  अधिक  समय  से  स्वीकृत  डाक  तथा  तार  विभाग

 के  5  लाख  रुपये  की  एक  परियोजना  का  कायें  अब  तक  प्रारम्भ  नहीं  किया  गया  करे

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  निराले  करने  में  विलम्ब  के  कारा  अत्यधिक

 हानि  हुई

 विलम्ब  के  क्या  कारा  कौर

 अन्तिम  निर्णय  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 (
 सुचना  TAT  प्रसारण  और  संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शा  शर  :  प्रत्यक्ष

 रूप  से  यह  कटक-भुवनेश्वर  लाइन  की  कौर  संकेत है
 ।  1965  में  स्वीकृत  इस  प्रायोजना

 को  चालू  करने  में  विलम्ब  हो  गया  है  ।

 इस  योजना  पर  कोई  व्यथ  का  व्यय  नहीं  किया  गया  है  ।

 यह  काय  1965  में  स्वीकृत  gar  art  1967
 में  भण्डार  की  मुख्य

 मद्दे  प्राप्त  हुई  थी  ate  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  !  किया  जा  सका  था  ।  किन्तु  इसी  दौरान  सडक

 की  दोनों  तरफ  बिजली  पावर  लाइनें  आ  गई  थी  जिस  कालरा  बिजली  पावर  की  समान्तर ता  की

 समस्या  खड़ी  हो  गई  ।  मूल  रूप  से  आयोजित  सड़क  का  मार्ग  त्याग  देना  पड़ा  कौर  एक  नये

 माग  का  सर्वेक्षण  करना  पड़ा  ।

 इस  नए  माग  पर  निर्माण-कायम  1970  में  शुरू  हो  गया  है  ।

 भारत  में  जनसंख्या में  बृद्धि  पर  कोई  नियन्त्रण  न  होने  के  कारण  ag  1970  में

 अत्यधिक  बेरोजगारी  के  बारे  में  श्री  नवल  एच०  टाटा  का  भाषण

 8847,  sit  दण्डपाणि  :  श्री  चेंगलराया  नायडू  :

 श्री  सावन  :  श्री  ऑकारलाल  बोहरा  :

 श्री  सीबीआई  जे०  पटेल  श्री  देवीन्द्र  सिह  पार्चा  :

 श्री  fro  र०  at  वाल्मीकी  चो  घर  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  नियोजक  महासंघ  के  ग्रध्यक्ष  श्री  नवल  एच०  टाटा  ने  वर्ष

 1970  में  बड़े  पैमाने  पर  बेरोजगारी  होने  की  रोका  व्यक्त  की

 यदि  तो  इस  विचार  के  समर्थन  में  उन्होंने  क्या  कारण  बताये  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 AT  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डो०  :  कौर  समाचारपत्रों  में

 प्रकाशित  हुए  एक  समाचार  के  अनुसार  श्री  नवल  एच०  टाटा  ने  कहा  है  कि  जनसंख्या  पर  कोई

 नियन्त्रित  न  होने  के  कारण  1970--1979  के  दशक  में  बेरोजगारी  बहुत  अधिक  फेल

 जायेगी  ॥

 (7)  सरकार  समस्या  पर  विचार  कर  रही  है  ate  पंचवर्षीय  योजनाश्रों  में  शामिल

 किये  गये  विभिन्न  विकास  कार्यक्रमों  हाल  ही  में  ऋण  ate  लाइसेंस  शादी  क्षेत्रों  के

 बारे  में  नीतियों  के  श्रन्तगंत  रोजगार  के  शभ्रधिकाधिक  अवसर  उत्पन्न  करने  के  लिये  निरन्तर

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  चौथी  योजना  में  श्रम  प्रधान  योजनाकारों  जैसे  लघु  भूमि

 ग्रामीण  लघु  नगरीय  पर  विशेष  बल  दिया

 गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  छोटी  जोतों  वाले  किसानों  के  बारानी  खेती  के  लिये  ate  देहाती

 कार्यों  के  लिये  feats  कार्यक्रमों  को  चौथी  योजना  में  हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव  है  ।  जन  संख्या  में

 वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 दिल्ली  में  जिन  पर  ओं  के  बस  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  दुकानों  पर  उनके  फलों

 बालों  वाली  का  प्रदान

 8848,  श्री  प्र०  के०  देव  शी  एस०  पी०  राममूर्ति
 :

 श्री  ए०  दीपा  :  श्री  है  के  नायक  :

 att  fao  नरसिम्हा  राव  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  6  1970  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  इस

 आशय  के  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  जिन  पत्रकारों  के  वध  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 है  उनकी  मुलायम  बालों  वाली  खालें  बाजार  में  बिक  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  है  कि  ऐसी  खालें  दिल्ली

 में  दुकानों  में  कसे  प्रदर्शित  की  जा  रही  हैं  शौर  उन्हें  वे  कसे  प्राप्त  होती  ग्रोवर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 सामदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना

 साहेब  :  तथा  जी  हां  ।  बम्बई  ate  गुजरात  को  छोड़कर  राज्यों  राज्य

 क्षेत्रों  में  विमान  वन्य  प्राणी  रक्षा  कायन  तथा  नियम  शझ्रारक्षित  या  अनारक्षित  पुत्रों  की

 बालों  झ्र ौर  ट्रांफियों  की  बिक्री  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 (7)  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्रों  से  भ्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  वन्य  प्राणियों  से

 सम्बन्धित  झपने  कानूनों  तथा  नियमों  में  संशोधन  करें  ताकि  श्रारक्षित  बनों  के  बाहर  भी  अगली
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 फ्युम  की  जिनमें  sta  ay  भी  सम्मिलित  अधिक  रक्षा  की  जा  सके  कौर  जंगली  पशतूनों  तथा

 उनसे  निर्मित  पदार्थों  जिनमें  आरक्षित  तथा  दुलंभ  जाति  के  धुनों  की  खालें  कौर  बाल  भी

 शामिल
 श्रान्त  रिक  fast  के  प्रतिबन्ध  पर  नियन्त्रण  किया  जा  सके  ।  तदनुसार  अघिकांश

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  झपने  वन्य  प्राणि  कानूनों  में  उपयुक्त  संशोधन  कर  रहे  हैं  ।

 दिल्लो  स्थित  सरकारी  विभागों  में  सोधे  तथा  अन्तकर्यालिय  टेलीफोन ों का का  सर्वेक्षण

 8849,  sit  qo  च०  सामन्त

 डा०  प०  मण्डल

 सरदार  अमजद  अली

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नई  दिल्ली  के  केन्द्रीय  नाथ  उद्योग  कृषि  शास्त्री

 टस पो दे  सरदार  पटेल  भवन  में  मन्त्रालय वार  तथा  विभाग  वार  सीघे  पी ०  बी०

 शादी  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  कुल  संख्या  कितनी

 क्या  दिल्ली  टेलीफोन  अ्रथवा  मन्त्रालय  ने  एक  ही  इमारत  में  स्थित  एक  ही

 मन्त्रालय  विभाग  को  दी  गयी  विभिन्न  सीधी  लाइनों  से  किये  गये  काल  के  बारे  में  कोई  अध्ययन

 सवाल  किया  ग्रोवर

 क्या  सीवी  लाइन  कम  करके  कौर  पी०  बी०  एक्स  की  लोकप्रिय  से  टेलीफोन

 एक्सचेंज  कौर  एक्सचेंज  उपकरणों  पर  पड़ने  वाला  दवाव  कम  हो  जायेगा  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दोर  fag) :
 अपेक्षित  सुचना  संकलित  की  जा  रही

 है  और  शीघ्र  ही  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जी  नहीं  ।  इस  तरह  का  कोई  अध्ययन
 सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  एक्सचेंजों

 में  लगे  hed  में  ऐसा  कोई  उपकरण  नहीं  जिससे  areca  में  डायल  किए  गए  नम्बर  का

 रिकार्ड  रखा  जा  सके  ।

 जी  कुछ  हद  तक

 दि  प्रशासन  द्वारा  नियुक्त  रेस्तरां  समिति  का  प्रतिवेदन

 8850,  श्री  मणि भाई  जि०  पटेल

 श्री  देवीन्द्र  fag  गार्चा

 att  वाल्मीकि  चौधरी

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  नियुक्त  रेस्तरां  समिति  ने  waar  प्रतिवेदन  इस  बीच

 प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  उस  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं
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 (7)  क्या  सरकार  ने  इस  बीच  उन  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  यदि  तो

 उसके  क्या  परिणाम  झर

 इन  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 :  जी  नही ं।

 से  (7)  meq  ही  नहीं  उठते  ॥

 पंजाब  को  गांवों  के  लिये  उनके  सर्वेक्षण  हेतु  सहायता

 8851.  श्री  मणि भाई  जे०  पटेल :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  राज्य  के  विकास  के  लिये  एक  व्यापक  योजना  तैयार  करने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  पंजाब  में  प्रत्येक  गांव  का  सर्वेक्षण  करने  में  सहायता  देने  का  अनुरोध

 किया

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 के
 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  डी०  के

 जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  एक  इ  जूनियर  के  विरुद्ध  रिश्वत  लेने  को  शिकायत

 8852,  को  मणिभाई  ने०  पटेल

 श्री  देवीन्द्र  fag  पार्चा  :

 att  वाल्मीकि  चौधरी  :

 नया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  यह  सच  है  कि  बम्बई  पत्तन  के  एक  जहाज  के  कप्तान ने  भारतीय  खाद्य

 निगम  के  एक  इंजीनियर  द्वारा  जहान  से  सामान  के  शीघ्र  निकलवाने  के  लिये  कथित  रिश्वत

 लिये  जाने  के  विरुद्ध  शिकायत  की

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जब  सामान  उठवा  लिया  गया  तो  पता  चला  कि  उसमें

 आयातित  शराब  थीं  जो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  चीफ  ६  जीनियर  के  पास  पहुंचा  दी  कौर

 क्या  उपरोक्त  कप्तान  ने  भी  इस  मामले  में  गवाही  दी  है  कौर  यदि  हां  तो  उसका

 ब्योरा  कया  है  कौर  इस  मामले  की  विंमान  स्थिति  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  सें  राडा |  oe  de  |  मन्त्री  अन्ना साहेब

 ta
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 जी  नहीं

 इस  मामले  में  कैप्टन  की  गवाही  देने  की  स्थिति  wat  नहीं  पायी  है  क्योंकि  यह

 मामला  हाल  ही  में  केन्द्रीय  जांच  विभाग  जैसाकि  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने  सलाह  दी

 प्रारम्भिक  जांच  करने  के  लिए  सौंपा  गया  है  ।

 कृषि  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  को  बैठक

 8853,  श्री  मणिभाई  जे०  पटेल  :

 शी  देवीन्द्र  fag  पार्चा  :

 थी  वाल्मीकी  चौधरी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  तरह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  उत्पादन  के
 सम्बन्ध

 में  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  की  हाल  ही  में

 दूसरी  बैठक  हुई  थी

 यदि  तो  क्या  विभिन्न  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  सरकार

 को  कोई  सुभाव  दिये  गये

 (7)  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इन  सुझावों  पर  विचार  किया  तौर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिम  निकले  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना साहेब

 :  से  कृषि  उत्पादन  की  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  की  द्वितीय

 बैठक  नई  दिल्ली  में  8  1970  को  हुई  थी  ।  सलाहकार  समिति  द्वारा  दी  गई  मुख्य

 सिफ़ारिशों  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  जिन  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  है  उन

 पर  विचार  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  श्राकाषित  किया  जा  रहा  है  ।  भारत  सरकार

 न्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  सुझावों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 विवरण

 कृषि  उत्पादन  की  सलाहकार  समिति  की  8-4-70  को
 £  fy

 dla  बैठक  में  विभिनन हुई  दि

 जिलों  के  उत्पादन  में  वुद्धि  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  सुभाव  |

 1.  मुदा  परीक्षण  की  सुविधाघरों  में  वृद्धि  वी  जानी  चाहिये  ।

 2  (1)  ट्र  पटरों  का  देशीय  उत्पादन  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।

 (2)  ट्र  पटरों  की  मरम्मत  के  लिये  समस्त  राज्यों  में  चलती  फिरती  कमंशालाशओं

 की  स्थापना  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 (3)  कृषि  मशीनों  को  छोटी  मोटी  मरम्मत  के  कार्य  में  कृषकों  को  प्रशिक्षण

 देना  ।
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 (4)  यद्यपि  देश  में  ट्रैक्टरों  की  संख्या  को  सीमित  करने  की  ग्रा वस् यकता

 किन्तु  विभिन्न  प्रकार  की  भूमियों  के  लिये  उपयुक्त  विभिन्न  किस्म  के

 ट्रैक्टरों  की  ऑ्रावश्यकता  है  ।  ट्रैक्टरों  का  आयात  करते  देश  की

 स्थानीय  विभिन्न  मृदा  परिस्थितियों  में  उनकी  उपयुक्तता  की  समुचित

 जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 अधिकतम  भूमि  नियमों  को  लागु  भूदान  शादी  के  फलस्वरूप

 प्राप्त  अधिशेष  भूमि  को  भूमिहीन  श्रमिकों  में  बांटा  जाये  श्र  सामूहिक  ग्राम  भूमि  को  अच्छी

 तरह  से  प्रयोग  में  लाया  जाये  ।

 निरन्तर  सूखे  से  ग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  में  बारानी  लघु  उप-सीमान्त

 कृषक  कौर  ग्रामीण  जन  शक्ति  की  नयी  योजनायें  चलाना  सैद्धान्तिक  रूप  से  स्वीकार  किया  गया  ॥

 5,  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  सहायता  से  प्रारम्भ  की  जाने  वाली  दुग्ध  विपणन  ate

 डेरी  विकास  परियोजना  का  स्वागत  किया  गया  ।

 6.  कृषि  ऋणा  स्वीकृत  करने  की  पद्धति  को  सरल  बनाया  जाये  शौर  गांवों  में  किसानों

 को  ऋण  सुविधापूर्वक  उपलब्ध  किये  जायें  |

 7.  संस्थाओं  तथा  कृषकों  के  मध्य  बिचौलियों  के  रूप  में  उत्पन्न  होने  वाले  एक

 नये  वर्ग  की  समाप्ति  पर  विचार  किया  जाये  ॥

 8.  भूमि-गत  जल  समन् वेषण  alt  उठाऊ  सिंचाई  की  वृद्धि  पर  बल  दिया  जाये  ।

 9.  नलकूपों  के  लिये  एक  निगम  की  स्थापना  पर  ब्रिटिश  किया  जाये  |

 10,  गंगा  नदी  के  ग्रास  पास  भूमि  की  समस्या  पर  ध्यान  दिया  जाये  और

 वेध  कूपों  द्वारा  भूमिगत  जल  के  उपयोग  के  साथ-साथ  समुचित  फसलों  कौर  फसल  चक्रों  को

 विकसित  किया  जाये  ate  कृषकों  को  ऋण  की  व्यवस्था  की  जाये  ॥

 11.  चारा  फसलों  श्र  शिम्ब  के  उस्ताद  की  वृद्धि  की  श्रावइयकता  पर  बल

 दिया  गया  ।

 12,  पशु  खाद्य  उद्योग  को  विकसित  किया  जाये  ॥

 mTz ot । 13,  संकर  मकका  की  नई  भ्रल्पावधि  किस्मों  का  विकास  किया  जान

 14,  संकर  बाजरा  ale  sare  की  फसलों  पर  उर्वरकों  का  हवाई  छिड़काव  किया  जाये  ॥

 15.  खोह  खड्ड युक्त  भूमि  के  सुधार  तथा  रेलवे  लाइन  के  किनारे  की  बहुमुल्य  भूमि  के

 सुधार  का  कायें  विशाल  स्तर  पर  प्रारम्भ  किया  जाये  ॥

 16.  परियोजना  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  श्रमिकों  की  बस्तियां  स्थापित  करने  की  एक  योजना

 प्रारम्भ  की  जानी  चाहिये  ।

 17,  प्रतीक  उत्पादन शील  किस्मों  ate  के  मुल्य  में  परस्पर  सम्बन्ध  रखा  जाये  ।

 18.  फसल  बीमा  प्रारम्भ  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाये  ।
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 arian  के  महानिदेशक  के  कार्यालय  को  फाइल  के  onfe  का  बाहर  के

 लोगों  को  पता  चलना

 8854,  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सभा  के  एक  सदस्य  ने  4  1970  को  प्रधान

 मन्त्री  कों  एक  पत्र  लिखा  था  ale  उसकी  प्रतिलिपि  सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य

 मन्त्री  श्री  इ०  कु०  गुजराल  को  भेजी  जिसमें  के  महानिदेशक  के  कार्यालय  की

 फाइल  संख्या  11  के  पृष्ठ  पर  टिप्पणਂ  का  उल्लेख  किया  गया  था  कौर

 उपयु क्त
 फाइल  में  9  1964  की  श्री  एन०  एन०  शुक्ल  की  राय  को  शब्दशः  उद्घृत

 किया  गया

 यदि  तो  उन  कर्मचारियों  अथवा  अधिकारियों  के  पदनाम  तथा  मासिक

 वेतन  क्या  है  जिनके  नियन्त्रण  में  यह  फाइल  थी  या  जो  इस  फाइल  को  आसानी  से  प्राप्त  कर

 सकते

 (77)  ऑ्राकाशवाएी  के  उस  कर्मचारी  का  नाम  क्या  है  जिसने  संसद  सदस्य  (  राज्य

 को  6  वर्ष  पुरानी  फाइल  का  नम्बर  बताया  तथा  श्री  शुक्ल  की  राय  की  शब्दशः  प्रतिलिपि  भी

 दी  भ्र ौर

 क्या  विभागीय  फाइलों  से  अन्य  लोगों  को  जानकारी  मिल  जाने  सम्बन्धी  गम्भीर

 मामले  की  कोई  जांच  की  जा  रही  यदि  नहों  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  go  Fo

 जी  एक  संसद  सदस्य  ने  आकाशवाणी  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  लिए गजर

 श्रीमती  सुशीला  रानी  पटेल  की  योग्यता  पर  प्रइन  उठाया  था  कौर  जबकि  एक  विशेषज्ञ  की  राय

 में  उसके  कार्यक्रम  पेश  करने  की  योग्यता  कि  ब्लड  के  योग्य  नहीं  बल्कि  इससे  बहुत

 नीचे  ay... eenn bem ~

 से  (a)  उल्लिखित  अनेक  व्यक्तियों  के  हाथों  से  गुजरती  है  कौर  इस  बात

 की  जांच  की  जा  रही  है  कि  श्रीमती  सुशीला  रानी  पटेल  के  कार्यक्रम  स्तर  के  बारे  उद्धरण

 प्रकट  हुए  कौर  संसद  सदस्य  द्वारा  प्रधान  मन्त्री  को  लिखे  पत्र  का  कैसे  पता  चला  एक  प्रति

 राज्य  मन्त्री  को  भेजी  ।

 दिल्ली  gra  योजना  केन्द्रों
 पर  नियुक्त  विद्यालयों  तथा  गर-विद्यार्थयों  लड़कियां

 8855,  श्री  चंद्र  बोलर  fag  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  में  उनके  केन्द्रों  पर  दुग्ध  वितरण  के  लिये  नियुक्त  किये

 गये  कालेजों  के  विद्यार्थियों  की  कुल  संख्या  इस  समय  कितनी

 (=)  क्या  कालेज  विद्याथियों  के  श्रतारिक्त  कुछ  mea  लड़कियों  को  भी  नियुक्त  किया

 गया
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 रहा  oe यदि  तो  i]  नकी  संख्या  कितनी  इसके  क्या  का  NN
 क  a  क  स  अनियमितता

 के  लिये  कौन  जिम्मेदार  अर

 (4)  उपयुक्त  नियमितता  के  लिये  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब

 :  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  दुग्ध  डिपुओं  पर  दूध  वितरण  करने  के  लिए  वरिष्ठ

 डिपो  एजेन्टों  तथा  डिपो  एजेन्टों  के  रूप  में  तथा  उससे  बड़ी  कामों  में  पढ़ने  वाले  2110

 विद्यार्थी  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।

 केवल  10  वीं  और  उससे  बड़ी  कक्षाश्रों  में  पढ़ने  वाली  लड़कियों  को  वरिष्ठ  डिपो

 एजेन्टों  तथा  डिपो  एजेन्टों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 तथा  प्रशन  ही  नहीं  होते  ।

 चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  हरियाणा  में  कमी  के  विकास  पर  व्यय

 8856.  श्री  राम  कुष्ठ  गुप्त
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  हरियाणा  के  लिये  नियत  की  गई  कुल  प्रस्तावित  राशि  में  से  कृषि  के

 विकास  पर  कितनी  राशि  ad  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब
 :  हरियाणा  की  चौथी  पचवर्षीय  योजना  के  लिये  225  करोड़  रुपये  के  कुल  परिव्यय  में

 कृषि  ate  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  पर  39.1  करोड़  रुपये  व्यय  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हिसार  में  बरानी  खेती  केंद्रों  को  स्थापना

 8857.  श्री  राम  किशन  गुप्त
 :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिसार  में  बरानी  खेती  केन्द्र  स्थापित  करने  सम्बन्धी  योजना  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  प्रौढ़  यह  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  हो  जायेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब
 यो  प् कौर  हक़ीक़त  शुष्क-भूमि  कृषि  विकास  की  केन्द्रीय  प्रा  od  ज  त  योजना

 अभी  तयार  हो  रही  है  ।  योजना  मंजूर  हो  जाने  पर  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  क्षेत्र  का  चुनाव

 किया  जाएगा  ॥

 तिलहन  का  रक्षित  भंडार  बनाना

 8858,  श्री  हिम्मतसिंह का  :

 श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :

 कया  खाद्य  तथा  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  बन स्प तति  निर्माताओं  से  विचार  विमर्श  करके  तिलहन  का  रक्षित

 भंडार  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 पिया  जाता m4]  WA यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  निर्णय  है  और  रक्षित  भण्डार  कितना

 बनाया  जायेगा  अरर  रखा  कौर

 वर्तमान  परिस्थितियों  में  रक्षित  भण्डार  में  कितना  तिलहन  देशी  उत्पादन  से  कौर

 कितना  आयात  द्वारा  जमा  किया  जायेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब
 :  वनस्पति  तेलों  का  बफर  स्टाक  तेयार  करने  के  प्रत  पर  विचार  किया  जा

 रहा है  ।

 az  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कोई  भी  निर्णय  नहीं  लिया  गया है  ।

 Programme  of  Animal  Husbandry  for  Cows  in  Madhya  Pradesh

 8859,  Shri  G.  C,  Dixit  *  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  any  scheme  for  taking  up  the  programme  of  animal  husbandry  parti-
 cularly  in  case  of  cows  has  been  formulated  for  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  name  of  agency  by  which  the  said  programme  is  likely  to  be  formu-
 lated  and  the  datails  of  the  said  scheme  and  the  funds  likely  to  be  provided  by  the  Central
 Government  and  State  Government  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  and  Community  Dev.  and

 Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  The  State  Veterinary  Department  is  the  agency  by  which  all  programmes  of
 livestock  development  are  formulated  and  executed.  Details  of  the  various  programmes
 being  executed  or  proposed  to  be  undertaken  may  be  seen-in  the  enclosed  statement.  [Placed
 in  Library.  See  No,  L  3428/70)

 Conversion  of  Branch  Post  Offices  in  Hosangabad  and  East  Nimar  of

 Madhya  Pradesh  into  Sub‘Post  Offices

 *8860.  Shri  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and
 Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  status  of  some  of  the  Branch  Post  Offices  in  the

 districts  of  Hoshangabad  and  East  Nimar  of  Madhya  Pradesh  is  being  raised  to  sub-Post

 Offices;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  the  said  post  offices  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information,  Broadcasting  and  Communicae
 tions  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  Yes,

 (b)  Hoshangabad  District-3,

 Umardha
 Charwa

 Sobhapur
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 East  Ni क च  mar  District-4,

 Asapur
 Kalumukti
 Khanknar
 Jawar

 All  the  above  seven  are  branch  post  offices  and  they  are  being.

 upgraded  to  the  status  of  departmental  sub-Post  Offices.

 Rehabilitation  of  Refugees  from  Pakistan  after  Indo-Pak.  Conflict in  Madhya  Pradesh

 8861.  Shri  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased

 to  state

 (a)  the  number  of  refugees,  who  migrated  from  Pakistan  and  settled  in  Madhya

 Pradesh  after  September,  1965  Indo-Pak.  conflict;

 (b)  the  total  amount  spent  so  far  on  their  rehabilitation  and  the  total  amount.
 asked  for  by  Government  of  Madhya  Pradesh  from  Centre  to  rehabilitate  the  said

 refugees;

 (c)  whether  the  amount  asked  for  by  Government  of  Madhya  Pradesh  was.

 sanctioned;  and

 (0)  if  not,  the  reasons  therefor  and,  in  case  Government  do  not  recognise  them
 as  refugees,  the  scheme  formulated  by  Government  to  solve  their  problems  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Sanjivayya)  :  (a)  and  (0)  :

 Separate  figures  regarding  the  number  of  persons  who  migrated  from  Pakistan  and  were
 settled  in  Madhya  Pradesh  after  September  1965  and  the  expenditure  incurred  on  their
 rehabilitation  are  not  available,  The  State  Government  also  did  not  specifically  ask  for

 any  separate  amount  for  the  resettlement  of  such  families.  These  families  were  resettled  un-

 der  the  pattern  scheme  already  sanctioned  by  the  Government  of  India  for  settlement  in

 agriculture  aod  sniall  trade,

 (c)  and  (d):  Do  not  arise.

 Seed  Multiplication  Farms

 8862.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Food  end  Agricu!ture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  seed  multication  farms  set  up  in  various  States;

 (b)  the  expenditure  incurred  on  each  of  them  during  the  last  five  years;  and

 (c)  the  types  of  seeds  produced  in  these  farms  together  with  the  quantity  of  each
 type  of  seeds  produced  during  the  last  five  years,  year-wise  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food.  Agriculture,  Community  Development
 and  Copperation  (Sbri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  to  (0).  The  information  is  being  collected
 and  will  be  laid.on  the  Table  of  Sabha.

 Adoption  of  Scientific  Research  and  Technique  for  Increasing  Production  of
 Coarse  Grain,  Pulses  and  Commercial  Crops

 8863.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Min: WILD  ister  of  Food  and  Agriculture  be
 e pleased  to  state
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  team  engaged  in  the  survey  for  economic  develop-
 ment  of  the  country  has  advised  Government  that  scientific  research  and  technique  may

 ses  and  commercial  crops be  adopted  for  increasing  the  production  of  coarse  grains,
 also;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  implement  the  said  Suggestions;

 (c)  if  so,  the  scheme  formulated  in  this  regard;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  This  Ministry  is  not  aware  of  any  Team

 engaged  in  the  survey  for  economic  development  of  the  country  and  its  recommendations.
 However  scientific  research  techniques  are  being  adopted  for  increasing  the  production  of

 coarse  grains  and  pulses  under  the  State  Package  and  multiple  cropping  programmes,
 These  techniques  are  being  adopted  in  increasing  the  production  of  commercial  crops  also

 under  the  intensive  cultivation  programmes  which  are  being  implemented  under  the  normal
 State  as  well  as  Central  Sectors  of  the  Plan.

 (b)  to  (d)  Do  not  arise.

 Increase  in  Supply  of  Foodgrains  to  U.  P.

 $864.  Shri  Jageshwar  Yadav  :  Wil!  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state  the  extent  to  which  the  supply  of  wheat  to  Uttar  Pradesh  in  the  year
 1970-71  is  likely  to  be  increased  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  The  demands  received  from  Uttar  Pradesh
 Government  for  supplies  of  wheat  are  being  met  in  full  at  present.  With  regard  to  fulure

 supplies  for  1970-71,  the  quantum  of  supplies  will  depend  upon  the  general  food  position
 in  U.  P.  on  which  the  demand  of  the  U.  Government  for  supply  would  be  based  and
 also  on  the  availability  of  wheat  in  the  Central  Pool.  It  is,  therefore,  not  possible  to  say
 at  present  whether  the  supply  of  wheat  from  the  Central  poolto  U,  P.  during  1970-71
 would  be  more  or  less  than  that  in  1969-70  and  if  so  to  what  extent.

 Installation  of  Teleprinters  in  Devnagari  Script  and  their  Production

 8865.  Shri  Jageshwar  Yadav  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 and  Communications  be  pleased  to  state  e

 (a)  the  names  of  the  places  at  which  teleprinters  in  Devanagari  script  have  teen

 installed  in  the  country;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  at  some  places  teleprinters  are  lying  idle;  if  so,  the

 reasons  therefor;  and

 (c)  whether  the  number  of  said  teleprinters  is  likely  to  be  increased  during  the

 year  1970-71;  if  so,  the  proposed  locations  thereof

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information,  Broadcasting  and  Communi-

 cations  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  The  Teleprinters  in  Devanagari  Script  have  been  insta-

 lled  in  the  following  places:

 Madras,  Bombay,  Allahabad,  Patna,  Coimbatore  Bhusaval,  Kanpur,  Chapra,
 Te Madura,  Nagpur,  Ajmer,  Katihar,  New  Delhi,  Poor  bas  Jaipur,  Muzzafarpur,  Delhi,  Poona,
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 City,  Jodhpur,  Jullundur,  Calcutta,  Sholapur,  Lucknow,  Amritsar,  Siliguri,  Agra,  Varanasi,

 Simla,  Bhopal,  Trivandrum,  Belgaum,  Jabalpur,  Calicut,  Indore,  Raipur,  Ahemdabad,
 and  Gwalior.

 (b)  This  is  not  the  case.  These  Teleprinters  are  used  depending  upon  the  num-

 ber  of  Devanagari  Telegrams  to  be  handled.  For  only  a  few  messages,  clearance  is  by
 morse  system.

 (c)  Yes  by  60.  These  machines  will  be  allotted  where  there  is  sufficient  Hindi

 traffic.

 Special  Scheme  on  Development  of  Agriculture  in  U,  under  Fourth  Plan

 8866.  Shri  Jageshwar  Yadav  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 whether  Government  propose  to  formulate  a  special  scheme  for  the  develop- (a)
 ment  of  agriculture  in  Uttar  Pradesh  with  a  view  to  achieve  5615 टरंटा10% ;  and

 (b)  the  amount  likely  to  be  spent  on  the  said  scheme  during  the  Fourth  Five  Year

 Plan  period  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde);  (2)  For  securing  a  rapid  increase  in  agricultural

 production  a  new  Strategy  of  Agricultural  Development  has  been  adopted  since  1966-67  धप

 all  the  States,  including  Uttar  Pradesh.  The  main  programmes  are  :  cultivation  of  high

 yielding  varieties  of  seeds  of  foodgrains,  multiple  cropping,  irrigation  for  intensive  culti-

 vation,  soil  conservation,  organised  provision  of  inputs  like  fertilizers  and

 timely  and  liberal  credit  facilities  including  institutional  finance,  farmers’  education  and

 training  and  intensification  of  research.  | है  is  proposed  by  the  State  Government  to

 iatensify  various  programmes  under  the  Fourth  Five  Yeur  Plan  so  as  to  achieve  self-

 sufficiency  by  the  end  of  the  Plan  period.

 (b)  The  amounts  proposed  to  be  spent  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  on

 programmes  which  have a  direct  bearing  on  increasing  production  of  foodgrains  are
 as  under

 नाणणाणाणय

 Programme  Outlay  envisaged  under  Fourth  Plan

 (Rs.  in  crores)

 1,  Agricultural  Production,  58.10
 तक  Minor  Irrigation,  96.00

 3.  Soi!  Conservation.  21.40

 4,  Warehousing  and  Marketing.  0.30

 5.  Cooperation.  11.00

 6.  Community  Dev.  (including  Panchayats)  11.15

 Major  Irrigation.  90.00

 Total  :  287.95

 +
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 Gur  Production

 ot 8867.  Sbri  Maharaj  Singh  Bharti  Will  the  M  uo  i  Ot  er  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  quantity  of  Gur  produce:  so  far  during  the  current  year  and  the  extent
 to  which  the  production  has  increased  this  year  as  Compared  to  previous  and  the  quantity
 of  Gur  likely  to  be  produced  during  the  entire  season;  and

 (b)  the  steps  Government  propose  to  take  for  the  consumption,  storage  and

 export  of  the  additional  quantity  of  Gur  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  The  production  of  gur  and  khandsari

 during  the  current  year  1969-70  (1st  October,  1969  to  30th  September,  1970)  can  be  esti-
 mated  only  after  the  final  estimates  of  production  of  sugarcane  become  available.  How-

 ever,  according  to  the  All  India  Second  Estimate  the  area  under  sugarcane  10  the  country
 in  1969-70  is  11.5  percent  higher  than  that  in  1968-69.  As  such  production  of  gur  during
 1969-70  is  also  expected  to  be  substantially  higher  than  that  during  the  last  year.  The

 production  of  gur  and  Khandsari  during  1968-69  was  66.43  lakh  tonnes  (provisional).

 (b)  There  is  no  restriction  on  the  distribution,  price  or  movement  of  gur.  The
 ban  on  forward  trading  in  gur  has  also  been  removed.  Further,  Government  have  amended
 the  Gur  (Regulation  of  Use)  Order.  1968  to  permit  the  use  of  gur  for  industrial  purposes.
 It  has  also  been  decided  to  permit  the  sugar  factories  to  produce  sugar  from  Enquiries
 made  through  our  Missions  abroad  indicate  that  there  is  11116  scope  for  increasing  exports
 of  gur  from  India.  The  Ministry  of  Foreign  Trade  have,  however,  been  requested  to  make
 fresh  enquiries  and  efforts  in  this  direction.

 Supply  of  Sub-Standard  Foodgrains  to  Lucknow  Defence  Depot

 8868.  Shri  Shashi  Bhushan  :
 Shri  D.  N.  Patodia  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  0  state;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  foodgrains  and  pulses,  which  were  supplied  by
 the  All  India  Foodgrains  Dealers’  Association  to  the  Lucknow  Defence  Depot  recently
 were  below  the  standard  of  the  samples  given  earlier:

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  price  of  the  said  fo  odgrains  was  higher  than

 the  market  price  prevailing  at  present;

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto;  and

 (d)  the  names  of  the  persons  found  guilty  in  this  respect  and  the  action  taken

 against  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Ag  ulture,  Comm  unity  Development
 and  Coop.  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  No  supplies  foodgrains  and  pulses  have

 been  made  to  the  Reserve  Grain  De  not.  DTucknow वि  ी  धक  LULALUW,  by  the  All  India  Food-grains  Dealersਂ

 Association.

 (b),  (c)  and  (d)  ;  Do  not  arise,
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 अस्पतालों  को  उद्योग  के  रूप  में  सानने  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 8869  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  : थी  इंद्रजीत  गुप्त
 :

 ait  यशपाल  सिंह  :  थी  लखन  लाल  कपूर

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  हाल  के  उच्चतम  न्यायालय  के  उस  निराले  की  शोर

 दिलाया  गया  है  जिसमें  अस्पतालों  ate  इसी  प्रकार  की  ग्रन्थ  संस्थानों  को  औद्योगिक  विवाद

 1947  में  दी  गई  उद्योग  की  परिभाषा  से  प्रथम  कर  दिया  गया  है  ;  झ्र ौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  उचित  संशोधन  करेगी

 अथवा  नया  कानून  बनायेगी  जिससे  इन  संस्थाओं  के  प्रबन्धकों  ate  कर्मचारियों  के  बीच  होने

 वाले  विवादों  को  कुल  भाने  के  लिये  सांविधिक  व्यवस्था  हो  सके  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  जी

 उच्चतम  न्यायालय  के  निराश्रय  के  प्रभावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 कमी  को  स्थिति  के  कारण  दरभंगा  के  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कमंचारियों  को  राहत

 8870,  att  भोगेन्द्र झा  :  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  फसलों  शादी  के  खराब  हो  जाने  के  वारसी  बिहार

 सरकार  ने  दरभंगा  जिले  को  कमी  का  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  है  ;  अर

 यदि  तो  दरभंगा  जिले  के  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को

 वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोर  :

 (a)  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 दरभंगा  डाकघर  के  कब्जे  में  इमारत  तथा  भूमि  का  अजन

 8871,  श्री  भोगेन्द्र  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दरभंगा  डाकघर  की  इमारत  तथा  उससे  सम्बन्धित  भूमि

 दरभंगा  राज  की  सम्पत्ति  है  ;

 यदि  तो  क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा  भूमि  तथा  उस  पर  बनी  इमारत

 को  जीत  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ;

 (7)  यदि  तो  तंस्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 74



 लिखित  उत्तर 17  1892

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  दोर  fag)  :

 नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 उक्त  वाली  इमारत  को  खरीदने  at  पहले  कोशिश  की  गई  थी  परन्तु  दरभंगा

 राज  ने  अधिक  राशि  की  मांग  की  ।  सौदा  नहीं  हो  सका  1.38  एकड़  भूमि  के  एक  अन्य

 प्लाट  जिसका  प्रस्ताव  दरभंगा  राज  ने  ही  किया  जीत  करने  में  प्रगति  हो  रही  है  ।

 भूमि  asia  अघिनियम  की  धारा  4  के  श्न्तगंत  14  1969  को  बिहार  राजपत्र  में  एक

 भ्र धि सुचना  प्रकाशित  की  गई  थी  ।  प्रस्तावित  स्थान  पर  न  केवल  डाकघर  के  लिये  ही  परन्तु

 टेलीफोन  एक्सचेंज  तथा  डी०  टी ०  झरो ०  के  लिये  भी  स्थान  उपलब्ध  हो  सकेगा  |

 बोकारो  स्टील  सिटी  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  कर्मचारियों  को  परियोजना /  निर्माण  भत्ता

 देने  में  विषमता

 8872,  श्री  रामावतार  कास्त्रो  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच है  कि  बोकारो  स्टील  सिटी  में  काम  कर  रहे  तमंचा  रियों  को

 डी०  जी०  पी०  एण्ड  टी०  के  दिनांक  29  1963  के  पत्र  संख्या  12-6-62  पी०  ए०  do ०

 द्वारा  परियोजना  निर्माण  भत्ता  मंजर  किया  गया  था  ;

 क्या  यह  भो  सच  है  कि  डाक  व  तार  महा-निदेशक  के  उपरोक्त  पत्र  के  अनुसार

 बोकारो  स्टील  सिटी  डाकघर  के  कमंचारियों  को  परियोजना  निर्माण  भत्ता  मिल  रहा  है  ;

 कया  सीनियर  पोस्ट  रांची  ने  दिनांक  16  1970

 के  भ्र पने  पत्र  संख्या  इस्टैब्लिशमेंट  द्वारा  गिरदिह  को  बोकारो

 प्रशासनिक  भवन  डाकघर  तथा  बोकारो  सिटी  डाकघर  के  कर्मचारियों  को  भी  परियोजना  निर्माण

 भत्ता  देने  का  आदेश  जारी  किया  था  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बोकारो  स्टील  सिटी  टेलीफोन  केन्द्र  के  क्यारियों  को

 उसी  सिटी  के  काम  कर  रहे  डाक  कर्मचारियों  के  बराबर  परियोजना  निर्माण  भत्ता  न  ट्
 दी  मिल

 रहा
 है

 ;  भ्र ौर

 ()  यदि  तो  इस  भेद-भाव  के  क्या  कारण  कौर  उसे  तुरन्त  समाप्त  करने  के

 लिये  क्या  का्यवाद्दी  की  गई  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रा  न्य हਂ  2  ॥  ans  संसार  feain  से  रफा  ost  lot |  है  क  Cw  सना  ध सि  t  केर  :

 देनदारी  बाग  के  प्रवर  डाकघर  ने  इस  सम्बन्ध  में  आदेश  जारी  कर

 दिए  हैं  ।

 जी
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 (=)  ऊपर  में  बताए  गए  तार  q  केसीदेश  जारी  करते  समय  टेलीफोन

 एक्सचेंज  बोकारो  स्टील  सिटी  में  मौजूद  नहीं  था  ।  मत  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  कर्मचारियों  को

 परियोजना  भत्ता  war  करने  का  प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।  बोकारो  स्टील  सिटी  के  सभी  डाक  तार

 कर्मचारियों  जो  पात्र  बोकारो  स्टील  परियोजना  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  के  अनुसार  उन्हीं

 की  दरों  पर  auras  भत्ता  मंजूर  करने  के  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 बोकारो  स्टोल  सिटी  अस्पताल  से  बोकारो  स्थित  डाक  व  तार  कर्मचारियों  को  चिकित्सा

 सुविधाए

 8873,  शो  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बोकारो  इस्पात  सिटी  में  ऐसा  कोई  सरकारी  अस्पताल

 नहीं  है  जहां  रोगियों  को  भर्ती  करके  चिकित्सा  की  सुविधा  हो  ;

 क्या  बोकारो  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  चलाये  जा  रहे  बोकारो  स्टील  सिटी  भ्र स्प ताल

 में  डाक  व  तार  कर्मचारियों  की  चिकित्सा  नहीं  की  जाती  ;

 क्या  डाक  व  तार  कर्मचारी  सरकार  के  मेडिकल  एटेन्डेंस  नियमों  के  grata

 डाक्टरी  चिकित्सा  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  प्राप्त  करने  के  हकदार  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  डाक  व  तार  कर्मचारियों  तथा  उनके

 परिवार  के  satay  समानता  तथा  प्यार  के  नाम  पर  बोकारो  स्टील  लिमिटेड  के

 बोकारो  स्टील  सिटी  अस्पताल  में  चिकित्सा  सुविधाएਂ  प्रदान  करने  का  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोर  :

 ऐसी  कोई  विशेष  रिपोर्ट  नहीं  मिली है  जिसमें  बोकारो  स्टील  लि०  metas

 में  डाक-तार  कमंचारियों  की  चिकित्सा  करने  से  इन्कार  किया  गया  हो  ।  फिर  बोकारो  स्टील

 लि०  अस्पताल  को  झ्र भी  तक  सी०  एस०  नियमावली  के  अधीन  मान्यता  प्राप्त  नहीं

 हुई  इसलिए  कर्मचारियों  को  प्रतिपूर्ति  की  वांछित  सुविधाएਂ  प्राप्त  नहीं  हो  रही  हैं  ।

 कमला  माउंट  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  रेलवे  डाक  नई  दिलो  के  वरिष्ठ

 अधीक्षक  के  विभाग  द्वारा  को  गई  aga  श्रेणी  के  कमंचारियों  की  शर्तो  के

 विरुद्ध  जांच

 8874,  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  दिनांक  18  1968  के  ज्ञापन  fo  5 /रिकटमेंट

 1४  के  अनुसार  नई  दिल्ली  की  रेलवे  डाक  सेवा  के  विभाग  के  तत्कालीन  अधीक्षक  द्वारा  चतु थें

 श्रेणी  के  बहुत  से  कर्मचारियो ंकी  भर्ती  की  गई  थी  ;
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 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इनकी  भर्ती  नई  दिल्ली के  कमला  मार्केट  रोजगार

 कार्यालय  के  माध्यम  से  की  गई  थी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कमला  माउंट
 ame

 कार्यालय  से  गई  भर्ती

 लिये  व्यक्ति  देने  का  भ्र धि कार  नहीं
 कानूनी  है

 है  क्योंकि  इस  कार्यालय  को  नियमित सेवायों  के

 है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  क्या  इस  गैर-कानूनी  भर्ती  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है  तथा

 उसके  क्या  परिणाम  हुये
 ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  a ry  राज्य  मंत्री  दोर  fag)

 से  तक  जी  इस  संबंध  में  कृपया  17  श्रीफल  1969  को  दिये  गए  भ्रतारांकिंत

 संख्या  6637  का  उत्तर  भी  देखें  ।

 जी  हां  ।  जांच-रिपोर्ट  की  छानबीन  की  जा  रही  है  ।

 लोगों  में  बहादुरी  को  भावना  पदा  करने  के  आकाशवाणी  के  कार्यक्रम

 8875  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1962  के  चीन-भारत  युद्ध  तथा  1965  के  भारत-पाकिस्तान

 सघन  के  दौरान  लोगों  में  देश  भक्ति  तथा  त्याग  की  भावना  जाए  करने  के  लिये

 आ्राकाशवाणी  से  कुछ  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किये  गये  थे  ;  शौर

 क्या  ये  कार्यक्रम  अब  बन्द  कर  दिये  गये  हैं  अझर  यदि  तो  उसके  क्या

 कारगर  हैं
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Fo  Fo २
 :

 जो

 विदेशी  शभ्राक्रमण  के  कारण  उत्पन्न  स्थिति  से  विशिष्ट  रूप  से  सम्बंधित  काय  क्रम

 नद  कर  दिये  गये  परन्तु  देश  भक्ति  तथा  बलिदान  की  भावना  जागृत  करने  वाले

 कार्यक्रम  झाकादशषवाणी  के  नियमित  कार्यक्रमों  में  wa  भी  शामिल  हैं  ।

 वाणिज्य  संस्थाओं  के  कमंचारियों  के  लिये  न्यूनतम  वेतन  निर्धारित  करने  को  योजना

 8876  श्री  श्रीचन्द  गोयल  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  वाणिज्य  संस्थापकों  ate  दुकानों  में  काय  करने  वाले  कर्मचारियों

 के  लिये  न्युनतम  वेतन  निर्धारित  करने  की  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कर्मचारियों  की  az  से  कोई  मांग  की  गई  और

 (77)  क्या  सरकार  उनकी  सेवा  की  दाँतों  में  सुधार  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है

 कौर  यदि  तो  किस  तिथि  तक  कोई  निश्चित  आर  ठोस  कायंवाही  की  जायेगी  ?
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 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०
 :  नहीं  ।

 मध्य  उड़ीसा  तथा  wear  बंगाल  के  राज्यों  दिल्ली  सच  राज्य

 क्षेत्र  में  दुकानों  तथा  वाणिज्यिक  संस्थाओं  में  रोजगार  को  न्यूनतम  मंजूरी
 1948  के

 झन्तगंतलाया  गया  है  ।  अधिनियम  की  धारा  27  के  अ्रन्तगंत  wer  राज्य  सरकारें  भी  ऐसा  कर

 सकती  हैं  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 दुकानों  तथा  वाणिज्यिक  dear  के  कर्मचारियों  की  ara  की  शर्तों  के  बारे  में

 अनेक  राज्यों  में  पहले  ही  कानून  बने  हुए  हैं  अर  इस  में  वे  सुधार  कर  सकते  हैं  ।

 खेती  के  आधुनिकीकरण  सम्बन्धी  समिति  को  सिफारिश

 8877.  श्री  sito  वाई०  कृष्णन  :  खाद्य  तथा  घी  मन्त्री  27  1969  के

 अतारांकित  set  संख्या  1682  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  खेती  के

 झाधुनिकीकररा  के  बारे  में  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के

 लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 :  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  aga  से  संबंध  रखने  वाली  सिफारिशों

 की  जांच  करें  तथा  उन  पर  उचित  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दें  ।  भारत  सरकार  तथा  अन्य  संगठनों

 से  संवंध  रखने  वाली  सिफारिशों  पर  कई  उच्च  स्तरीय  बैठकों  में  विचार  किया  गया  तथा  उनके

 विषय  में  निरा ोय  लिए  गये  विभिन्न  निकायों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  गे  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ।

 Staff  Promotions

 8878.  Shri  H  ukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Lower  Division  Clerks,  Upper  Division  Clerks  working  in  the

 Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and  Cooperation  at  present,  in
 each  Department  separately  ;

 (b)  the  number  of  cach  category  of  clerks  promoted  during  the  financial  year,
 1968-69  ;

 (c)  the  number  of  each  category  of  clerks,  who  have  been  working  on  the  same

 post  for  more  than  4  to  5  years,  but  have  not  so  far  been  promoted  ;  and

 (d)  the  action  Government  propose  to  take  to  promote  them  ?

 The  Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 &  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  to  (0)  .  A  statement  is  placed  on  the  Table  of
 the  Lok  Sabha.)

 (d)  The  D.  Cs/L.  D.  Cs.  who  fulfil  the  required  conditions  as  prescribed  in
 the  CSS/  CSCS  rules  and  are  eligible  for  promotion  are  being  considered  for  promotion
 to  the  next  higher  grades  from  time  to  time,  subject  to  availability  of  vacancies.
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 लिखित  उत्तर

 Promotions  To  Staff  in  Ministry

 8879.  Shri  Hukam  Chand  Kz  ai  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Lower  Division  Clerks,  Upper  Division  Clerks  and  Assistants

 working  in  his  Ministery  at  present  ;

 (b)  the  numter  of  each  category  of  clerks  promoted  during  the  financial  year
 1968-69;

 (c)  the  number  of  each  category  of  clerks,  who  have  been  working  on  the  same

 post  for  more  than  4  to  5  years  but  have  not  so  far  been  promoted;  and

 (d)  the  action  Government  propose  to  take  to  promote  them  ?

 The  Minister  of  Labour  &  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayya)  :

 Cs.  U.  nD.  Cs.  Assistants

 <a)  231  110  208
 19  6 (b)

 (c)  184  ञ्

 (d)  Promotions  are  made  as  and  when  vacancies  are  available.

 LDC,  UDC  And  Assistants  working  in  Department  of  Communications

 8880.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 and  Communications  be  bleased  to  state

 (a)  the  number  of  Lower  Division  Clerks,  Upper  Division  Clerks  and  Assistants

 working  in  the  Department  of  Communications  of  his  Ministry  at  present;

 (b)  the  number  of  each  category  of  clerks  promoted  during  the  financial  year
 1968-69  ;

 (c)  the  number  of  each  category  of  clerks,  who  have  been  working  on  the  same

 post  for  more  than  4  to  5  years  but  have  not  so  far  been  promoted  ;  and

 (d)  the  action  Government  propose  to  take  to  promote  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  Depart-
 ment  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  ;(a)  The  number  of  Lower  Division  Clerks,  Upper
 Division  Clerks  and  Assistants  of  the  Central  Secretariat  Services  (Cadre  of  the  Depart-
 ment  of  Communications)  as  15,4,1970  is  as  under

 ह Lower  Division  Clerks  309

 Upper  Division  Clerks  ह .  144
 Assistants  191

 (b)  Lower  Division  Clerks

 Upper  Division  Clerks  1,

 (c)  Lower  Division  Clerks  क  121,

 Upper  Division  Clerks  .  106.

 (d)  Promotions  from  the  grades  of  Lower  Division  Clerk  and  Upper  Division
 Clerk  to  the  next  higher  grades  are  made  from  time  to  time  subject  to  availability  of
 vacancies,
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 aq  1968-69  में  सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  के
 लिपिकों  को  पदोन्नत

 8881.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  सुचना  TAT  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  में  कार्य  कर  रहे  अवर  श्रेणी  लिपिक

 उच्च  श्रेणी  लिपिक  तथा  सहायकों  की  संख्या  कितनी  Q)

 वित्तीय  वर्ष  1968-69  में  प्रत्येक  श्रे री
 के  कितने  लिपिकों  की  पदोन्नतियों  की

 गई थी  ;

 प्रत्येक  श्रेणी  में  ऐसे  कितने  लिपिक  है  जो  चार  gear  पांच  वर्षों  से  एक  ही  पद

 पर  कार्य  कर  रहे  है  किन्तु  अभी  तक  उन्हें  पदोन्नत  नहीं  किया  गया  तर

 r ? उन्हें  पदोन्नत  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार है

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 सूचना  ait  प्रसारण  मन्त्रालय  के  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिकीय  सेवा  संवर्ग  a  सम्बन्धित

 लिपिकों  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  से  सम्बन्धित  सहायकों  की  संख्या  इस  प्रकार

 412 wat  श्री  लिपिक  नी ह  दौ

 उच्च  श्रेणी  लिपिक  142

 सहायक  208

 ओवर  श्रे  री  लिपिक  9

 3 उच्च  श्र  री  लिपिक

 अवर  श्र  रो  लिपिक  418

 ा  84 उच्च  श्र  री  लिपिक

 पदोन्नतियों  जब  भी  स्थान  खाली  होते  g  >  फै की  जाती  है  ।

 Telephone  Facilities  in  Unha)  Town  in  Madhya  Pradesh

 8882  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  will  the  Minister  of  Information  and  Broadca-

 sting  and  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  people  of  Unhal  town  in  District  Ujjain  of  Madhya
 Pradesh  have  requested  Government  to  provide  telephone  facilities  in  their  town

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  officers  had  inspected  the  town  with  a  view  to
 providing  such  facilities  in  that  town  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  no  action  has  so  far  been  taken  by  Government
 in  this  regard  even  after  the  said  inspection;  and

 (d)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  to  provide
 telephone  facilities  to  the  public  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  Develop-
 ment  (Shri  Sher  Singh  (a)  Yes,  Sir

 (b)  Yes,  Sir

 (c)  No,Sir
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 —

 (d)  The  proposal  to  open  a  Public  Call  office  at  Unhal  has  been  sanctioned  and
 the  work  will  be  taken  up  on  receipt  of  stores,

 Shortage  of  Engineers  in  Telephone  Exchange  in  Rajasthan

 8883,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 and  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  account  of  shortage  of  Engineers  in  the  Telephone
 Exchanges  in  Rajasthan,  the  work  is  not  being  done  expeditiously  there;  and

 (b)  if  so  the  reasons  for  not  increasing  the  number  of  Engineers  and  developing
 telephone  exchanges  expeditiously  ?

 The  Minister  of  State  io  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  Depart-
 ment  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  (a)  It  is  not  a  fact  that  the  work  in  Telephone
 Exchanges  in  Rajasthan  is  not  being  done  expeditiously  on  account  of  shortage  of

 Engineers.

 (b)  The  question  does  not  arise.

 Telephone  Facilities  For  Panchayat  Centres  in  Kota  (Rajasthan)

 8884.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 and  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  are  many  Panchayat  Centres  in  Kota,  Rajasthan
 where  telephone  facilities  have  not  so  far  been  provided  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  such  centres;  and

 (c)  the  reasons  for  not  providing  the  said  facilities  so  far  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcastiug  and  Department
 of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  (a)  No.  Out  of  eleven  Panchayat  Centres  in  Kota,
 where  Block  Development  Officers  have  their  Headquarters,  telephones  have  already  been

 provided  at  eight  centres,

 (b)  Three.

 (c)  The  facility  has  been  sanctioned  for  one  more  centre  and  the  cases  of  the

 remaining  two  are  under  examination.

 Direct  Trunk  Line  Between  Jaipur-Kota

 8885.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 and  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  provide  direct  trunk  line  between  Jaipur  and

 Kota;  and

 (b)  if  so,
 the  time  by  which  it  is  expected  to  be  done  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  Depart-
 ment  of  Communications.  (Shri  Sher  Singh)

 :  (a)  Alaready  3-direct  trunk  lines  are  working
 between  Jaipur  and  Kota,

 (b)  Question  does  not  arise.
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 चौथी  योजना  अवधि  के  sata  स्थानिक  मारी  क्षेत्रों  में  नाशी कीट  और  फसल

 रोगों  का  उन्मूलन  करने  के  लिये  योजना

 8886.  श्री  गार्डिलिंगन  ate  :

 श्री  यदा पाल  सिह  :

 श्री  मुरासोली  मारन  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  योजना  अवधि  के  अ्रन्तगं त  सरकार  ने  छोटे  किसानों  की  स्थानिक  मारी

 नी क्षेत्रों  में  बार-बार  पैदा  होने  वाले  नाशीकीटों  की  समाप्ति  कौर  फसल  नाग  रियों  के  उन्मूलन

 करने  में  सहायता  के  लिये  कोई  योजना  बनाई  are

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 :  स्थानिक  मारी  क्षेत्रों  में  नाशीकीटों  के  नियंत्रण  की  एक  योजना  सरकार  के

 विचाराधीन  हैं  ।

 इस  योजना  कों  नाशीकीटों  रोगों  से  प्रभावित  होने  वाले  संभाव्य  क्षेत्रों  में  3-4

 ay  की  अवधि  तक  कीटनाशक  औषधियों  के  हवाई  छिड़काव  द्वारा  सम् पु रां  देश  में  कार्यान्वित

 किया  जायेगा  जिससे  कि  कीटों  को  पर्याप्त  सीमा  तक  समाप्त  कर  दिया  जाये  अर  वे  कोई  विशेष

 हानि  न  पहुँचा  सकें  ।  यह  स्कीम  चतु  योजना  की  अवधि  के  दोष  चार  वर्षों  में  चालू  रहेगी  |

 इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  विभिन्न  स्थानिक  मारी  क्षेत्रों  में  4.3  करोड़  रुपये  की  लागत  से

 फसलों  के  निम्न  दस  नाशीकीटों  के  उन्मूलन  करने  का  प्रस्ताव

 धान  पर  गन्धी  वग

 धान  पर  हिस्सा

 3;  लाल  बालों  वाली  सु  डी

 टिड्डा

 पिस्सू
 भू

 (a

 neat

 बिहार  की  बालों  वाली  सु  डी  ।

 चने  की  सु  डी

 टिक्का  रोग

 10,  रोग

 विश्वव्यापी  खाद्य  सहायता  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  को  अन्त

 सरकारी  समिति  में  भारत  का  सुझाव

 8887.  श्री  गार्डियन  गौड  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  aq  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि
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 क्या  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  की  पन्त  सरकारी  समिति  में  भारत  ने  सुभाव  दिया

 है
 कि  विश्वव्यापी  खाद्य  सहायता  कार्यों  द्वितीय  विकास  दशक  में  महत्वपूर्ण  स्थान  मिलना

 ay चाहिए  तथा  उनका  ate  तागे  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  शर  खाद्य  सहायता  किस्म  में

 सुधार  करने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  किये  जाने  चाहिय े;  ौर

 यदि  तो  उसका  sate  क्या  ग्रोवर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या

 क्रिया है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री

 तथा  निकास  दशक के  दौरान  खाद्य  सहायता  तथा  तत्सम्बन्धी

 सदस्यों  पर  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  की  ग्रस्त  सरकारी  समिति  की  प्रारूप  रिपोर्ट  जो  कि

 बहुदेशीय  खाद्य  सहायता  पर  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  संकल्प  के  अनुसार  तेयार  की  गई

 के  विषय  में  वक्तव्य  देते  हुए  विशव  खाद्य  कार्यक्रम  की  अन्तः  सरकारी  समिति  के  17  वे  श्रधिवेश

 के  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  ने  प्रारुप  रिपो  का  निराले  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  खाद्य  सहायता

 के  त्रिया-कलाप  द्वितीय  विवर  दशक  की  नीति  का  एक  मुख्य  तत्व  होगा  ate  इन

 कलापों  को  ate  अधिक  बढ़ाया  जाना  चाहिये  तथा  खाद्य  सहायता  में  सुधार  करने  के  लिये  भरपूर

 प्रयत्न  किये  जाने  चाहियें  ।  यह  परिणाम  इस  अ्रनुमान  पर  भ्राधघारित  था  कि  खाद्य  उत्पादन  के

 मामले  में  काफी  विकासशील  देशों  द्वारा  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  पर  भी  उन्हें  पोषक  के

 ग्रस्त  की  उत्पादन  में  श्राकरिमिक  कमी  तथा  wea  आयात  स्थितियों  का  सामना  करना

 होता  है  ।

 इस  मामले  को  अनन्त  सरकारी  समिति  के  सदस्यों  का  सामान्य  समर्थन  प्राप्त  है
 ।

 Deaths  and  Injuries  to  Workers  Due  to  Accidents  in  Industries

 8888  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabili-
 tation  be  pleased  to  state  the  number  of--workers  killed  during  1969-70  as  a  result  of
 accident  in  various  industries  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayya) :  The  information
 is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House,

 Demand  of  Milk  in  the  Country

 8889  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  State.

 (a)  the  present  demand  of  milk  in  the  country

 (b)  the  sources  through  which  it  is  ™et  and  the  extent  to  which  it  is  met,  and

 (c)  the  effect  on  the  supply  pdsition  of  milk
 i
 in  Dethi'  फगीठफंड  ‘the  introduction

 of  the  Delhi  ‘Milk  Scheme
 १

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Coop.  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  The  present  demand  of  milk  in  the  country  is  not
 static  and  is  frequently  at  variance  which  is  influenced  by  the  demand  and  supply  phenome-
 non.  According  to  the  recommendation  of  the  Nutrition  Advisory  Committee  of  the  Indian
 Council  of  Medical  Research,  the  optimum  milk  requirement  is  283  grams  per  capita  per
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 day.  According  to  the  last  Cattle  Census  of  1965,  the  daily  per  capita  availability  of  milk
 in  the  country  is  105  grams.

 (b)  The  demand  milk  is  generally  met  through  the  following  sources

 (i)  Organized  dairy  plants  established  in  the  public,  cooperative  and  a  few

 private  sectors.  The  number  of  such  plants  in  the  former  two  sectors  is

 95,  comprising  of  53  liquid  milk  plants,  8  milk  products  factories  and  34

 pilot  milk  schemes.  The  approximate  average  daily  throughout  of  81]  these
 units  is  about  20  lakh  litres  of  milk,  and

 (ii)  Cattle  stables,  Sweet  meat  shops,  itinerant  vendors  in  cities  and  towns.

 (c)  Following  the  introduction  of  the  Delhi  Milk  Scheme,  the  project  has  suppli-
 ed  on  an  average  about  40  to  45%  of  the  total  requirements  of  the  Delhi  City.

 Annual  demand  and  production  of  Vanaspati

 8890,  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  e e  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state

 (a)  the  present  annual  demand  of  Vanaspati  in  the  country  as  also  its  installed

 capacity  ;  and

 (b)  the  difference  between  its  actual  demand  and  the  production  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Dev.  and

 Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  Demand  :  About  five  lakh  tonnes  Installed  capa-

 city  :  About  eight  lakh  tonnes,

 (b)  The  production  is  generally  limited  to  the  demand  and  hence  there  is  no  sign-

 ificant  difference  between  the  two,

 Denial  of  Advance  Increments  to  Hindi  Stenographers

 Shri  Shambhu  Nath  : 8891,  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  reasons  for  which  four  advance  increments  were  given  to  the  English  Ste-

 nographers  since  the  28  th  February,  1967  for  having  the  speed  of  120  words  per  minute

 and  not  giving  the  same  number  of  increments  to  the  Hindi  Stenographers  with  the  same

 speed  ;

 (b)  the  date  form  which  the  matter  has  been  under  consideration  ;  and

 (c)  the  time  by  which  final  decision  will  be  taken  in  this  matter  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gujral)  :  (a)  to  (0)  .  Advance  increments  are

 now  allowed  by  way  of  incentive,  to  English,  Hindi,  Tamil  and  Telegu  language  junior  scale

 stenographers  in  the  subordinate  offices  of  the  All  India  Radio  on  their  passing  dictation
 tests  at  prescribed  speeds.  The  scheme  for  Hindi,  Tamil  and  Telegu  stenographers  has
 been  sanctioned  recently,  The  scheme  for  English  language  stenographers  was  sanctioned
 earlier  on  the  analogy  of  a  scheme  already  in  force  in  Ministry  of  Railways.  The  form-

 ulation  and  consideration  of  the  scheme  for  other  language  stenographers  took  some  time

 in  the  absence  of  any  precedents,
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 aos उत्तर  बिहार  के  सम  स  दरभंगा  तथा  मकान  के  नगरों  के  लिये  ट्रंक  काल

 प्राप्त  करने  में  विलम्ब

 8592.  श्री  शिव  az  झा  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  स  चार  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  बिहार  के  दरभंगा  तथा  मधुबन  शादी  नगरों

 के  लिये  ट्रेक  काल  मिलने  में  चार  अ्रथवा  पांच  घंटे  लग  जाते  हैं  ;

 यदि  at,  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ;

 यदि  तो  उत्तर  बिहार  में  उन  स्थानों  के  लिये  ट्रंक  काल  मिलने  में  कम  से  कम

 औसतन  कितना  समय  लगता  है  ;  कौर

 कया  उत्तर  बिहार  के  नगरों  के  साथ  डायल  घुमाकर  सीघे  टेलीफोन  करने  की

 तथा  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ;  कौर  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  ate  यदि

 तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  स  चार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शेर  :

 यह  सच  नहीं  है
 कि  पटना  से  उत्तर  बिहार  के  मधुबनी  शादी  जैसे  स्थानों

 के  लिए  ट्रक  काल  मिलने  में  चार-पांच  घंटे  से  श्र  धक  समय  लग  जाता  है  ।

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 पटना  से  उत्तर  बिहार  में  स्थित  स्थान  के  लिए  ट्रंक  काल  मिलने  में  लगने  वाला

 औसत  समय  इस  प्रकार

 स्थान  तुरत  साधारण

 समिति पुर
 0°13  मीटर  017  मीटर

 दरभंगा  0'17  0°20 ”  ”

 मधुबनी  0°22  ”  0°30  है

 छपरा  0°15  0:18 ह  हड

 मजफरपुर  0°13  पी  0°18  प्

 HAT  0°11  0°16 ह  ही

 पटना  ate  मजफरपुर  के  मध्य  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  योजना  है

 जिसके  1971-72  में  पुरी  होने  की  सम्भावना  है  |

 भारत  में
 प्रदर्शित

 रुसी  चलचित्रों  को  सख्या

 8893°  श्री  शिव  चंद्र  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  तीन  वर्षों  में  भ  में  कितने  रूसी  चलचित्रों  का  प्रदर्शन  किया  गया  है (#)

 उन  चलचित्रों  के  नाम  क्य

 उन  चलचित्रों  से  कुल  कितना  लाभ  हनना  है  ;  कौर

 क्या  उस  gra  को  रूस  भेज  दिया  गया  था  ग्रीवा  उसका  उपयोग  भारत  में  किया

 गया  कौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  न  Fo  :

 शौर  .  भारत  में  वर्ष  1967,  1968  तथा  1969  में  दिखाई  गई  रूसी  फिल्मों  के  नामों

 का एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  qo  एल ०

 डी०  3430/70]

 सोवएक्सपोर्ट  के  अनुसार इन इन  फिल्मों  के  प्रदर्शन  से  उन्हें  कोई  लाभ  नहीं  gar ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 दिलो  और  मद्रास  के  सोच  डायल  जमा  कर  सोध  टेलीफोन  करने  को  व्यवस्था

 8894  स०  सो ०  aaa  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  ५ करेंगे  कि

 (=)  var  1970  में  दिल्ली  शौर  मद्रास  के  बीच  डायल  घुमाकर  सोधे  टेलीफोन  करने  की

 व्यवस्था  के  शुरू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;  र

 यदि  तो  यह  व्यवस्था  कब  तक  हो  जायेगी  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  शोर  fag)

 तथा  दिल्ली  att  मद्रास  के  बीच  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  1970

 में  शुरू  होने  की  सम्भावना  नहीं है @)  क्योंकि  भ्र भी  ट्रक  स्व चलन  एक्सचेंजों  में  कुछ  aaa  किये

 जाने  हैं  ।  ये  किए  जा  रहे  हैं  alt  सीधी  डायल  व्यवस्था  एक  या  ay  में  सुलभ  हो  जाएगी
 ।

 दिल्ली  कौर  मद्रास  के  बीच  आपरेटर  के  जरिये  डायल  करने  की  सुविधा  पहले  ही  उपलब्ध है  कौर

 1970-
 71  a

 दौरान  इसका  आगे  ate  विस्तार  किया  जाएगा  ।

 मध्य  प्रदेश  के  सरकारी  उपक्रमों  पर  केन्द्रीय  श्रम  कानूनों  का  लागु  होता

 8895  श्री  स०  मो ०  बुर्जों  क्या  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  में  सरकारी  उपक्रमों  के

 चोरियों  पर  केन्द्रीय  श्रम  कानून  लागु  नहीं  होते  ;  ate

 यदि  तो  सरकार  इन  उपक्रमों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  श्रम  कानूनों  के  ग्रन्थित

 लाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर  है
 ?

 ay  और  प्रवास  मंत्री  डी०  :  श्रीराम (q  श्रम  चाहे  वे  संसद

 द्वारा  बनाए  जाएं  TAT  राज्य  विधानों  संविधान  के  उपबन्धों  के  प्रसार  ही  बनाए  जाते

 86



 17
 _17  विशाल

 1892  लिखित  उतर
 a

 हैं  wey  राज्यों  की  तरह  मध्य  प्रदेश में  भी  ये
 कानून  भ्र पनी  क्षे  त्र-सीमा  स्वयं  ही  निर्धारित

 करते हैं  |  पर  विशिष्ट  विधान  शारिवा  विधानों  की  योजना
 |

 ऐसे  अपवादों  को  छोड़कर  जहां
 में  कोई  विशेष  विपरीत  प्रतिबन्ध  श्रम  कानून  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  उपक्रमों  में  लागु

 होने  में  कोई  भेद  नहीं  करते  ।

 कपास  तथा  तिलहनों  का  उत्पादन

 8896  श्री  रा०  क्०  बिडला  क्या  खाद्य  तथा  नबी  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  तिलहनों  तथा  कपास  की  सत्य ATS  ठीक  कमी

 यदि  तो  उसके  क्या  कारा  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कपास  तथा  fa  नों  का  उत्पादन  झ्रावश्यकता  के  श्रतुसार

 नहीं  है  ;  शर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हरित  क्रान्ति  में  अनाजों  के  उत्पादन
 पर  ही  जोर  दिया  गया

 है  दौर  तिलहनों  की  उपेक्षा  की  गई
 है  ?

 कमी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  अन्ता

 साहब  :  कौर  इस  समय  तिलहनों  ale  कपास  की  कमी  का  मुख्य

 we भांग  का  सप्लाई  से  बढ़  जाना  है  ।  जनसंख्या  तथा  जाय  बढ़  जाने  से  मांग  में  वृद्धि  हो  गई  है

 जबकि  दूसरी  दौर  तिलहन  र  कपास
 प्रमुख

 रूप  से  वर्षा  पर  आश्रित  परिस्थितियों  में  पैदा  होते

 मत  वर्षा  में  उलट-फेर  के  कारण  उत्पादन  में  घटा-बढ़ी  हुई  है  ।

 के  उत्पादन  को  प्राथमिकता  दी  गई  है  फिर  भी  दूसरी  तीसरी  योजना

 के  दौरान  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  भी  मुख्य  रूप  से  निम्न  उपायों  द्वारा  आवश्यक

 कदम  उठाए  गए  हैं

 1.  उन्नत  बीजों  का  उत्पादन  तथा  वितरण

 उर्वरकों  का  उपयोग

 3.  पौध  रक्षा

 ये  उपाय  या  एकात्मक  या  समिति  रूप  से  कौर  मुख्यतया  मूंगफली  के  सम्बन्ध  में

 अपनाए गए  थे  |

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  निम्न  उपायों  द्वारा  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  पर

 जोर  दिया  गया  है

 (1)  मूंगफली  के  प्रीतम  उत्पादन  के  लिए  पैकेज  कार्यक्रम  के  आधार  पर  सुनिश्चित

 वर्षा  वाले  wiz  सिचाई गत  want  के  झ्र  अधिक  बड़े  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  को

 जारी  रखना  ।

 (2)  सिंचाई  परियोजनाओं  के  wat  सम्भव  अधिक  से  अधिक  बड़े  क्षेत्र  में  मूं  गाली

 तिल  alt  अ्रलसी  की  दोहरी  फसल  को  T  करना  |
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 (3)  वर्षा  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  शुष्क  खेती  की  तकनीकों  के  माध्यम  से  न - ाण तिलहनों  की

 उपज  का  स्थिरीकरगा  करना  |

 (4)  उपयुक्त  क्षेत्रों  में  श्रण्डी  ale  तिल  की  उन्नत  किस्मों  की  खेती  का  विस्

 तार  करना  |

 (5)  बहुविध  सस्य  प्रतिमान  में  ठण्डी  कौर  सरसों  की  अल्पावधि  किस्मों  की  खेती  शुरू

 करना  ॥

 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  द्वारा  रोटियां  बनाने  को  मशीन  उपहार  में  देना

 8897,  श्री  रा०  fo  बिड़ला  :
 क्या  खाद  तथा  क्घषि  मंत्रो यट

 बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निबंध  ने  भारत  को

 रोटियां  बनाने  की  मेक्सिकन  जो  एक  घंटे  में  4,000  रोटियां  बना  सकती

 उपहार  स्वरूप  दी  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मशीन  का  प्रयोग  किस  तरह  किया  जा  रहा है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब

 :  (#)  जी  हां  ।

 इस  मशीन  का  गेह  श्र  wea  आहटों  से  चपातियां  तैयार  करने  की  विधि  का

 प्रायोगिक
 अध्ययन  करने  के  लिए  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  |

 डाक  तथा  तार  विभाग  को  दोषियों  का  विकेन्द्रीकरण

 8898,  श्री  रा०  कठ  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण
 ओर  संचार  मंत्रो यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह
 QF सा  xan? Use लखा  का  विकेन्द्रीयकरण क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  डाक  तथा  तार  विभाग  की

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;  कौर

 निराले  को  कबर  लागु  किया  जायेगा  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोर  :

 सरकार  ने  डाक  तार  विभाग  में  क्ष  त्र-संगठनों  को  पहले  से  ही  प्रशासनिक  कौर  वित्तीय  शक्तियों

 का  प्रत्यायोजन  कर  दिया  है  ।  चरागे  ऐसी  ही  शक्तियों  के  प्रत्यायोजन  के  बारे  में  लगातार

 चार  किया  जाता  है  कौर  समय  समय  पर  आदेश  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 हाल  ही  डाक  तार  बोड़  ने  सकते  अध्यक्षों  की  वित्तीय  शक्तियों  में  वृद्धि  करने

 का  निकाय  किया  है  ।  वे  wa  आन्तरिक  वित्तीय  सलाहकारों  का  सहयोग  प्राप्त  करते  हैं  ।  कुल

 मिलाकर  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  महानिदेशक  डाक  तार  द्वारा  इस  समय  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली

 सभी  सकते  शभ्रध्यक्षों  को  प्रत्यायोजित  कर  दी  जाए  ।

 श्रावक  आदेशों  के  शीघ्र  ही  जारी  किए  जाने  की  संभावना  है  ।
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 लिखित  उत्तर 7  1970

 gat  stat  और  बल्गारिया  से
 ट्र  पटरों  का  आयात

 8899,  श्रीमती  शारदा  मुकदमों  :  क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1969-70  में  पूर्वी  जमाने  ate  बल्गारिया  से  कई  कृषि  ट्रे  पटरों

 का  रायात  किया  गया  था  ate  1970-71  में  इन  ट्रैक्टरों  का  आयात  करने  का  कार्यक्रम  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  आयात  किये  गये  ट्रैक्टर  किन-किन  निर्माताओं  द्वारा  बनाये  गये

 वे  कितनी  कितनी  भ्रश्वदयक्ति  के  हैं  ake  वे  किस  देश  में  बने  हुये  है  ;

 क्या  arara  किये  जाने  वाले  ट्र  पटरों  की  किस्म  का  निर्णय  करने  से  पूर्व  किसानों  की

 झावश्यकताशओओं  ale  प्राथमिकियों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ;  कौर

 किसानों  ate  सरकारी  संगठनों  द्वारा  इन  ट्र  पटरों  की  कुल  खरीद  का  ब्योरा  क्या

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहेब

 :  तथा  1968-69  की  शझ्रावश्यकताओं के  मुकाबले  पूर्वी  जमाने  से  3,000

 शरार  एस  अमरो  9  एग्रीकल्चरल  व्हील्स  ट्रेक्टर  (20  अश्व  ate  बुल्गारिया  से  200  टी

 वोल्गा  (30  axa  erat  ट्रैक्टरों  को  रायात  करने  का  निराले  किया  गया  था  ।  इनमें  से

 2,000  art  एस  at  9  शर  200  वोल्गा  ट्रक्टर  देश  में  पहुंच  चुके  1969-70  की

 aaa  के  मुकाबले  7,000  कार  एस  ्रो  9  ट्रक्टर  ate  600  से  1,000  तक  वोल्गा  टी

 एल  30  ए  क्रालर  ट्रे  पटरों  का  प्रख्यात  करने  का  भी  निकाय  fear  गया  था  ।  1970-71  के  लिए

 आयात  कार्यक्रम  अभी  तेयार  किया  जाना  है  ।

 सरकार  की  नीति  देश  में  ट्र  पटरों  के  रायात  के  लिए  अनुमति  देना  बशर्तें  विदेशी

 मुद्रा  उपलब्ध  जिनमें  ये  सम्मिलित  है
 ;  (1)  ऐसे  मेक  मेक्स  जिनका  ऐसा  निर्माण  कार्यक्रम  है

 जो  उद्योग  weaker  व्यापार  ate  कम्पनी  कार्य  द्वारा  शभ्रनुमोदित  है  कौर  या  जिनका

 निर्माता  कार्य  आगामी  भविष्य  में  देश  में  स्थापित  होने  वाला  है  (2)  कौर  इन  ट्रैक्टरों  का  या  तो

 ट्रक्टर  प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण  बुदनी  में  परीक्षण  हो  चुका  हो  ate  संतोषजनक  पाए  गए

 हों  या  वैकल्पिक  रूप  से  पहले  आयात  किये  गये  हो  ate  भारतीय  परिस्थितियों  में  उनके

 जनक  कायें  का  हमें  पर्याप्त  अनुभव  हो  |

 देश  में  कृषि  उत्पादन  को  ala  कौर  विस्तृत  करने  के  विंमान  संदर्भ  में  तेजी  से  फार्मों

 के  यंत्रीकरण  पर  बहुत  बल  दिया  जा  रहा  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  ट्रैक्टरों  की  मांग  में  भारी

 वृद्धि  हुई  है  ।  विभिन्न  राज्यों  की
 ट्र  कारों  की  कुन  आवश्यकता  का  पता  लगा  लिया  गया  है  ।  यह

 बढ़ी  हुई  मांग  न  तो  देशीय  उत्पादन  से  ate  न  डी  जेवर  2011  शादी  लोक  प्रिय  मेक

 वाले  एक्टरों  के  ग्रा यात  से  पुरी  की  जा  सकी  ।  भिन्न  भू-मानचित्रों  भ्र ौर  देना  के  विभिन्न  भागों  में

 बोई  गई  फसलों  के  अनुसार  एक्टरों  की  किस्म  शौर  भ्रदवशक्ति  सीमा  अलग  अलग  है  ।  इन  बातों

 को  दृष्टि  में  रखते  हुए  ate  लोकप्रिय  मैचों  के  जितने  ट्रैक्टरों  की  झ्रावश्यकता  है  उतने  उपलब्ध

 न  होने  के  कारण  सरकार  को  ea  मेकों  के  ऐसे  ट्रैक्टरों  को  आयात  करना  पड़ा  जो  पूर्व  पैरा  में

 उल्लिखित  शर्तों  के  भ्रमुसार  है  ।  इन  शर्तों  के  भ्रतुसार  दोनों  कार  एस  BY  9  झ्र  वोल्गा  टी

 30  ए  डालर  ट्रैक्टर  ग्रा यात  के  लिए  उपयुक्त  है  ।

 तदनुसार  सरकार  ने  इन  एक्टरों  के  ars  का  निर्णय
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 विभिन्न  राज्यों  ।  संघ  राज्यों  क्षेत्रों  से  प्राप्त  प्रगति  रिपोर्टों  के  श्रतुसार  ये  ट्र  क्टर

 किसानों  को  बेचे  गए  है  जो  निम्न  प्रकार  है

 राज्य  ।  संघ  राज्य  क्ष  त्र  किसानों  में  वितरित  किए  गए

 aT
 नाम  दू  पटरों  की  संख्या

 आर  एस  श्यो  9  ay  ए

 I अभिन्न  प्रदेश  161

 पंजाब  450  10

 हरियाणा  प्राप्त  नहीं  gar  25

 इस  राज्य  को  वोल्गा तमिल  नाडु

 ट्रैक्टरों  का  कोई  नियतन

 नहीं  किया  गया  ।

 गुजरात  293  ै  ad

 मंसूर  क  ह

 केरल  1

 130  60

 at  एस  ay  9  तथा  टी  ए  वोल्गा  क्रॉलर  ट्रैक्टरों  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में

 अन्य  राज्यों  से  जिनको  ये  ट्रैक्टर  नियत  किए  गए  पुरी  प्रगति  रिपोर्टों  की  प्राप्ति  की  प्रती  क्षा
 की  जा  रही  है  ।

 afar  बंगाल  में  सूची  वितरण  के  लिए  भूमि  सुधार  आयोग  को  स्थापना

 8900,  श्री  समर  कया  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा |  करेंगे  कि  :

 क्या  wae  रूप  से  कब्जे  में  ली  गई  भूमि  को  वापिस  लेने  के  लिये  तथा  उसको  भूमिहीन

 किसानों  में  वितरण  करने  के  लिये  पश्चिमी  बंगाल  में  तुरन्त  एक  भूमि  सुधार  आयोग  स्थापित

 किया  जायेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहंकारमंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहेब  :  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  में  भूमि  पर  जबरन  कब्जा  करने  की  समस्या  पर  विचार

 कर  रही  है  ।  अवैध  रूप  से  कब्जे  में  ली  गई  भूमि  की  वापसी  कौर  उसे  भूमिहीन  कृषकों  में

 है  । रित  करने  के  लिये  इस  समय  भूमि  सुधार  आयोग  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ७

 परिचय  बंगाल  में  आत्म-निर्भरता  के  लिए  धान  को  अधिक  उपज  देने  वाली

 किस्मों  के  अन्तरगत  भूमि

 8901.  श्री  समर  गृह
 :  कया  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  खाद्य  उत्पादन  में  भ्रात्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिये

 कया  काय  वाही  की  है  ;
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 घान  की  अ्रधिक  उपज  देने  वाली  दोहरी  फसलों  के  सम्बन्ध  में  1967-69  तक

 कितने  एकड़  अधिक  भूमि  में  धान  की  खेती  की  गई  है  ;

 वर्ष  1969-70  में  धान  की  दोहरी  फसल  देने  वाली  किस्मों  की  ate  श्रमिक  भूमि

 पर  बुवाई  करने  के  लिये  क्या  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ;  कौर

 पश्चिम  बंगाल  में  धान  की  गहन  खेती  करने  के  बारे  में  ग्न्य  ब्यौरा  कया  है  ?

 घी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहेब

 :  किय  गये  उपायों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं

 (1)  अधिक  उत्पादन शील  किस्मों  तथा  ag  फसली  कार्यक्रमों  के  अंतगर्त  क्षेत्र  को  बढ़ाना

 (2)  अपेक्षित  अ्रादानों  की  संगठित  व्यवस्था  ;  तथा

 (3)  उथले  नलकूप  खोदकर  तथा  wea  लघु  सिंचाई  कार्यों  के  द्वारा  भ्र ति रिक्त  सिंचाई  की

 सुविचारों  की  व्यवस्था  करना  |

 शरर से  राज्य  सरकार  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्राप्त  होते  ही  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 स  युक्त  मोर्चा  शासनकाल  में  परिचय  बंगाल  में  मत्स्य  क्षत्रों  का  लूटा  जाना  तथा  उनका

 भूमिहीन  किसानों  में  बांटा  जाना

 8902.  श्री  समर  गृह  क्या  खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  पिछले  संयुक्त  मोर्चा  शासन  के  दौरान  राज्य

 में  अधिकांश  मत्स्य  क्षेत्रों  को  लू  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  कितने  मत्स्य  क्षेत्रों  को  लुटा  गया

 क्या  धान  की  भूमि  के  मालिकों  ने  इनमें  से  कुछ  मत्स्य  क्षेत्रों  को  रखने  कब्जे  में

 लेकर  जितनी  शभ्रधिकतम  भूमि  रखने  के  वेਂ  भ्रमणकारी हैं
 उससे  अ्रघिक  भूमि  पर  कब्जा  कर

 लिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसे  अ्रवेध  मत्स्य  क्षेत्रों  को  वापस  लेने  तथा  खेती  के

 लिये  उनको  भूमिहीन  किसानों  में  बांटने  gear  उनको  सहकारी  waar  सरकारी  मत्स्य  क्षेत्रों  में

 परिवर्तित  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  सरकार  पर्चम  बंगाल  में  मत्स्य  की  कमी  को  दूर  करने  के  नये  सिरे  से  प्रयास

 करेगी  ;  पौर

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहेब

 :  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 att  परिचमी  बंगाल  में  मछली  विकास
 के  लिये  किये  जाने  वाले  प्रयासों  को

 प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  समान  है  ।  इन  प्रयासों  को  जारी  रखा  जायेगा  |
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 विवरण

 केंद्रीय  प्लेन  स्कोर

 (1)  केन्द्रीय  योजना  के  अधीन  मुख्य  पतनों  पर  मत्स्य  बदरगाहों  का  प्रबंध  करने  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  ने  हालदिया  में  जांच  पड़ताल  के  लिये  1965  में  1.5  लाख  रुपये  की  राशि  मंजूर

 की  थी  ।  इन  पड़तालों  से  gar  चला  है  कि  अन्तिम  रूप  से  चुना  gar  स्थान  अनुपयुक्त  था  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  रायकोट  नामक  दूसरे  स्थान  पर  खोज  के  लिये  सहमत  हो  गई  थी  कलकत्ता  पतन

 न्यास  द्वारा  रायचौक  पर  पुरी  खोज  हो  चुकी  है  कौर  मत्स्य  बन्दरगाह  के  लिये  निकायों  कौर

 मानों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  |

 (2)  मत्स्य  पालन  के  लिये  री क्ले मुड  खारी  जल  स्वरों  में  मागं दर्शी  योजना  के  बारे  में

 1968  में  समावेशी  art  शुरू  हो  गया  ati  उसके  लिये  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  50  लाख

 रुपये  की  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ।  यदि  feasts  स्वैम्पों  के  खारी  जल  में  मत्स्य

 पालन  के  समावेशी  अध्ययन  सफल  हुए  तो  सुन्दरवन  के  उत्पात  नये  carat  के  महान  क्षेत्रों

 से  जों  भ्र ति रिक्त  मत्स्य  उत्पादन  होगा  उसका  श्रमिक  दृष्टि  से  बड़ा  महत्व  होगा  ।  इस  क्षेत्र  में

 उचित  मत्स्य  फार्म  बनाने  के  लिए  डिजाइन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ate  श्रष्ययन  भी  किये  जा

 रहे  हैं  ।

 (3)  केन्द्रीय  समावेशी  बेड़े  को  ages  करने  के  लिये  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ताकि  तट  के

 aaa  संसाधनों  का  गहन  सर्वेक्षण  किया  जा  सके  ।  एक  105  फुट  लम्बा  जहाज  30.50  लाख

 की  लागत  से  प्राप्त  किया  जा  चुका  है  ate  17.50  लाख  रुपये  at  लागत  के  57  फुट  लम्बाई  के

 दो  जहाजों  के  लिये  1968-69  मेंरा देश  दे  दिये  गये  हैं  ये  जहाज  बंगाल  की  खाड़ी  के  उत्तरी

 भाग  में  सर्वेक्षण  करेंगे  ।  पश्चिमी  जर्मनी  को  105  फुट  लम्बे  जहाज  के  लिये  1969  में  आदेश

 दिया  गया  था  ।  वह  हाल  ही
 में  प्राप्त  हो  गया  है  सनौर  जल्दी  ही  काम  शुरू  कर  देगा  |

 (4)  तटीय  राज्यों  at  सहायता  के  लिये  अन्य  सामान्य  उपाय  भी  किये  गये  हैं  ।  इन

 उपायों  में  गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  हरण  जहाजों  के  निर्माण  की  देश  में  व्यवस्था  करना  कौर  ऐसे

 जहाजों  के  चालकों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  प्रबन्धों  का  विस्तार  करना  शामिल  है  ।

 राज्य  प्लान  स्कीमें  :

 केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  राज्य  प्लान  स्कीमों  के  अधीन  परिचित  बंगाल  सरकार  ने  कई

 नायें  शुरू  की  हैं  जो  व्यक्त  मछली  सामुदायिक  विकास  खण्डों  में  तालाब  मछली

 मत्स्य  झड़  मछली  पालन  खादानों  की  मछली  पालकों  के  लिये  ऋण  व्यवस्था

 का  ate  मछयारों  के  प्रशिक्षण  कौर  कल्याण  के  कार्यों  के  विकास  से

 सम्बन्धित  हैं  ।  इस  योजना  के  अधीन  32  मत्स्य  फार्मे  चल  रही  हैं  ae  मछली  श्र ड  उत्पादन  कौर

 उनके  कृत्रिम  प्रजनन  के  लिये  12  मछली  झड़  फार्मों  की  स्थापना  गई  है  ।  मत्स्य  श्री  के

 परिवहन  ait  विपरीत  का  कार्य  दो  सेवा  एककों  कर  रही  राज्य  मत्स्य  विकास  निगम  ने

 लगभग  1000  एकड़  के  क्षेत्र  में  गहन  मत्स्य  विकास  शुरू  किया  है  ।  हावड़ा  में  बीत  भंडार ग़ार  के

 निर्माण  का  काय  नवम्बर  1968  में  पुरा  किया  गया  ।  waged  के  लिए  तालाबों

 के  पुननिर्माण  शादी  के  लिये  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मत्स्य  ड  सहायता  प्राप्त

 दरों  पर  बांटे  गये  हैं  ।
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 पश्चिम  बंगाल  कके  बाद  प्रभावित  क्षेत्रों  को  ऋणों  को  अदायगी  से  az  और

 उनको  अन्य  सुविधाए  देना

 8903.  श्री  समर  गुह  :.
 कया  खाद्य  तथा  कशिश  मन्द्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  ने  राज्य  में  प्रशासन  चलाने  का  दायित्व

 स्वीकार  करने  के  वाद  इस  बात  का  श्रीनिवासन  दिया  था  कि  राज्य  के  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को

 खेती  और  vacant  के  लिये  दिये  गये  ऋण  की  अदायगी  में  छूट  देने  तथा  उनको  wea  सुविधायें

 देने  के  बारे  में  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया

 कया  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  से  उक्त  ऋणों  की  वसूली  के  लिये  नोटिस  या  बहुत  से

 मामलों  में  प्रमाणपत्र  जारी  कर  दिये  गये

 कया  यह  भी  सच  है  कि  मिदनापुर  जिले  के  कोटा  सब-डिविजन  में  इस  बारे  में

 बहुत  सी  any  और  प्रदर्शन  हुए  थे  ate  स्थानीय  प्राधिकारियों  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 ज्ञापन  भेजा  गया  था  जिसमें  उन  गरीब  किसानों  को  ऋण  की  श्रदायगी  में  छूट  देने  का  अनुरोध

 किया  गया  था  जो  उस  क्षेत्र  में  इस  वर्ष  खराब  फसल  के  कारण  ऋण  का  भुगतान  करने  में  असमथ

 रोक

 रक  ,
 यदि  तो  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहेब

 :  से  अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  र  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  a

 कुकी  में  प्रयोग  होने  वाले  ई  घन  के  लिए  राज  सहायता

 8904,  शी  aga  fag  भदौरिया  :

 थी  जुगल  मण्डल  :

 क्या  खाद्य  तथा  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  के  प्रयोग  में  खाने  वाले  ई  धन  के  लिये  राज  सहायता

 देने  का  अरर

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहेब

 :  जी  नहीं  ।

 मूल  शुल्क  दर  में  रियायत  करने  से  मुल्य  में  कमी  ar  जाने  पर  खपत  में  बढ़ोतरीਂ

 हो  जाएगी  जिसके  कारण  शायरात  करने  की  आवश्यकता  पड़  जाएगी  कौर  विदेशी  मुद्रा  का  खर्चें

 बढ़  जाएगा  |

 लाइट  डीजल  फाइल  की  घटी  कीमत  से  हाई  स्पीड  डीजल  फाइल  जेसे  मोटर  के  ई  धन  में

 मिलावट  के  रूप  में  इस  प्रयोग  बढ़  जाएगा  ।
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 ee

 Pulses  purchased  for  Army  use  from  Delhi

 Shri  Shashi  Bhushan 8905.
 Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 @)  the  types  of  pulses  purchased  from  Delhi  for  Army  use  during  the  last  two

 years  and  the  quality  of  pulses  purchased;

 (b)  the  rates  at  which  such  pulses  were  purchased ;

 (c)  whether  Government  are  satisfied  that  the  pulses  supplied  by  the  traders

 were  of  the  superior  quality  and  were  according  to  the  samples  supplied  earlier;

 (0)  the  reasons  for  purchasing  such  pulses  from  the  traders  and  not  from  the

 Food  Corporation  of  India;  and

 (e)  the  names  of  the  traders  against  whom  allegations  have  been  made  in  the

 newspapers  supplying  pulses  and  foodgrains  of  inferior  quality  and  the  reaction  of  Govern-
 ment  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  and  (0)  A  statement  showing  the  types
 of  pulses  purchased  from  Delhi  against  Army's  indents  during  the  last  two  years,  viz.,

 1968-69  and  1969-70,  along  with  the  rates,  is  attached  (Annexure).  [Placed  in  Library.
 See  No.  L.  T.  3431/70].

 (c)  Only  such  supplies  were  accepted  as  conformed  to  Army  specifications  and

 standards,  in  accordance  with  the  terms  of  the  contract.  Supplies  of  foodgrains  and  pulses
 are  not,  however,  made  on  the  basis  of  advance  samples,

 This  does  not  arise,  as  purchases  have,  in  fact,  been  made  from  Food  Corpo- (d)
 ration  of  India  to  the  extent  the  Corporation  had  offered  to  do  so,  against  Army’s  require-
 ments.  The  balance  of  the  demands  had  to  be  met,  however,  from  the  trade.

 (e)  The  Hon"ble  Members  perhaps  have  in  mind  the  newspaper  report  that

 appeared  in  ‘The  Patriort  Delhi,  dated  13th  April,  1970,  to  which  a  reference  was  made

 in  Short  Notice  Question  No.  22,  which  was  answered  in  the  Lok  Sabha  on  23rd  April, ie
 1970  The  position  in  this  regard  has  already  been  explained  during  the  course  of  answers
 to  that  Question.

 पंजाब  मैंने  का  कस  शल्य  मिलने  के  कारण  सरकार  द्वारा  उसको

 8906,  श्री  यश्पाल  सिह  क्या  तथा  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनका  ध्यान  इस  are  के  समाचारों  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  पंजाब  के

 गन्ना  उत्पादकों  ने  गलने  का  मुल्य  कम  मिलने  के  कारण  उसको  जला  डालने  का  किया

 कौर

 यदि  तो  उत्पादकों  से  उनकी  फसल  खरीद  कर  उन्हें  सहायता  देने  की  कोई

 विस्तृत  योजना  बनाई  गई  है  ?

 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (ait  अण्णा साहेब

 :  जी  नहीं  ।  समाचार  पत्रों  में  हरियाणा  के  किसानों  द्वारा  अपना  गन्ना  जलाने
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 के  निश्चय  के  वारे  में  सुचना  छपी  थी  लेकिन  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्हें  ऐसी  कोई

 रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।  इसी  प्रकार  पंजाब  सरकार  ने  भी  सुचित  किया  है  कि  उनके  पास  भी  ऐसो

 कोई  खबर  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Production  of  Machines  and  Equipments  used  in  Communication  Services

 8907,  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting.  and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  production  of  all  types  of  machines  and  equipment
 used  in  communication  services  in  the  country  like  telegraph,  telephone,  overseas  communis
 cations,  wireless  etc.  has  since  been  started  in  the  country;  and

 (b)  if  not,  the  efforts  being  made  by  Development  authorities  in  this  regard  ?
 ||

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Professor  Sher  Singh)  :  (a)  and  (b)  :
 Information  is  being  collected  and  wil!  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Separate  Offices  in  States  for  Marketing  Development  Programme

 8908.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Central  Government  have  advised  the  State  Governments  that  sepa-
 rate  Departments  should  be  set  up  for  Marketing  Development  Programme  in  each  State;
 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  State  Governments  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Devclopment
 and  Cooperations  (Shri  Annasabeb  Shinde)  :  (a)  No  Sir.

 Does  not  arise. (b)

 Taking  over  ownership  and  Maintenance  of  Under-Sea  Cables  used  by

 Overseas  Communications

 $909,  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  and  Communications  be  pleased  to  state  e

 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  ownership  of  and  the  responsibility  for  the

 maintenance  of  the  under-sea  cables  being  used  for  overseas  communications  aiv are  that  of

 M/s.  Cable  and  Wireless  Ltd.,  London;

 (b)  the  amount  paid  by  India  annually  to  the  said  firm  for  use  of  the  said

 communications  service;  and

 (c)  whether  Government  are  considering  the  question  of  taking  over  the  said

 service;  if  not  the  reason  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  Comma-

 nications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  Yes.
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 se  of  these  cables  to  the  Cable  and  Wire- (b)  No  direct  payment  is  made  for  the
 less  Ltd.  as  these  facilities  are  part  of  the  Commonwealth  Communications  System  in  which

 India  is  a  partner  The  total  expenditure  of  the  system  is  pooled  and  apportioned  among
 the  partners  according  to  their  revenues

 (c)  In  view  of  the  position  indicated  in  part  (b)  of  the  reply,  the  question  of  taking
 over  the  service  does  not  arise

 Rules  regarding  Advertisement  for  Broadcast

 8910  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  Wilt  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  and  Communications  be  plealed  to  state  the  rules  regarding  accepting  the

 advertisements  for  broadcast  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  1,  Gujral)  Rules  regarding  acceptance  of  adver-

 tisements  are  contained  in  the  Code  for  Commercial  Broadcasting  a  few  copies  of  which

 have  been  placed  in  the  Library  of  Parliament

 भारत  के  लिए  निर्धारित  रेडियो  फ्रिक्वेंसी

 8911,  ait  जी०
 वाई ०  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  को  कितनी  रेडियो  फ्रीक्वेन्सी  प्लाट  की
 _

 गई  है  att  उनमें  से  कितनी

 भ्रप्रयुक्त हैं हैं

 इनके  प्रयोग  के  लिए  कितना  समय  दिया  गया  कौर

 क्या  सरकार  उनका  समय  पर  प्रयोग  कर  सकेगी  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (sit  दोर  सिंह

 कौर  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  संघ  टेलिकम्युनिकेशन  यूनियन-बनाई

 टी०  जिनेवा  के  तत्वाधान  में  समय-समय  पर  आयोजित  प्रशासनिक  रेडियो  सम्मेलनों  द्

 प्रसा  बिन्दु  से  बिन्दु  उपग्रह  संचार  शादी  जैसी

 सेवाराम  के  लिये  रेडियो  आवृत्तियों  का  नियतन  किया  जाता  यह  नियतन  देश-वार

 नहीं  किया  जाता  बल्कि  सेवा-वार  जाता  है  ।  सामान्य  रूप  से  भारत  समेत  Also  टी ०  ध

 के  विभिन्न  सदस्य-देशों  द्वारा  श्रपेक्षित-झावत्तियां  argo  ato ०  यु०  के  अन्तर्राष्ट्रीय  आपत्ति  पंजीयन

 मंडल  फ्रीक्वेंसी  रजिस्ट्रेशन  बोर्ड-कराई  एफ०  कार  बी  °)  के  पास  पंजियत  करा

 दी  जाती  हैं  कौर  उसके  बाद  विभिन्न  सेवाओं  के  लिये  उनका  उपयोग  किया  जाता  है  |  ako

 एफ०  कार
 बी०

 के  पास  पंजीयन  के  बाद  रेडियो  झा वत् तियों  के  उपयोग  में  लगने  वाला  समय

 अलग-ग्रहण  सेवायों  के  लिये  नग-अलग  होता  है  ।
 रेडियो  विनियमों  के  argo

 एफ०  कार  ato  द्वारा  विहित  समय  सीता  के  भीतर  ही  श्रावस्ती  पंजीयनों  का  उपयोग  कर  लिया

 जाता  है  |

 जम्म  में  उच्च  शक्ति  वाला  मोडियम  वेव  टांसमोटर

 8912  भी  भिन्न
 :

 सूचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की
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 कपा  करेंगे  कि  जम्प  में  लगाया  जाने  वाला  उच्च  afi  प्राप्त  मीडियम  aq  ट्रांसमीटर  कितने  क्षेत्र

 में  तथा  कितनी  जनसंख्या  द्वारा  सुना  जायेगा  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  Fo  Fo  :

 लगभग  15000  ay  किलोमीटर  में  7  लाख  80  हजार  जनसंख्या  द्वारा  |

 नहरों  का  निर्माण  कुएਂ  खोदने  तथा  नलकूप  लगाने  के  काय  में  प्रगति

 8913.  श्री  जुगल  मंडल  :  कया  खाद्य  तथा  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  1967-68,  1968-69,  1969-70  में  नहरों  निर्माण

 कुएਂ  खुदवाने  तथा  नलकूप  लगवाने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  झर  विभिन्न  राज्यों  में  प्रति

 वह  कितनी  शझ्रतिरिक्त  एकड़  भूमि  कृषि  के  wears  लाई  गई

 सिंचाई  योजनाओं  के  अंतगर्त  1970  में  कितनी  नहरों  का  निर्माण  कितने

 कुएं  खोदें  जायेंगे  तथा  कितने  नलकूप  लगाये  जायेंगे  ate  कितनी  एकड़  भ्र ति रिक्त  भूमि  को  कृषि  के

 अन्तर्गत  लाया  कौर

 सरकार  का  सिंचाई  के  मामले  में  पिछड़े  राज्यों  को  क्या  विशेष  सुविधाएं  देने  का

 विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना साहेब

 :  बर्ष  1967-68,  1968-69  तथा  1969-70  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में

 कूचों  तथा  नलकूपों  के  निर्माण  के  साथ-साथ  मध्यम  तथा  लघु  सिंचाई  योजनाश्रों

 द्वारा  लाभान्वित  भ्र ति रिक्त  क्षेत्र  की  प्रगति  झ्रनुबन्ध  1  तथा  प  में  दी  गई  है  ।  में  रखे

 गये  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  3432/70]

 ag  1970-71  के  कार्यक्रम  को  भ्रान्ति  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 राज्यों  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  का  10  प्रतिशत  चौथी  पंच  वर्षीय

 योजना  के  अत्यघिक  सुखे  से  प्रभावित  बाढ़  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित

 विशेष  समस्या ग्र ों  को  सुलझाने  के  लिये  राज्यों  को  वितरित  जाना  है  ।  चौथी  पंच  वर्षीय

 योजना  के  दौरान  भारत  सरकार  ने  निम्नलिखित  योजनाकारों  का  भी  प्रस्ताव  रखा  है  ।  इन  योजनायें

 के  क्रियान्वित  किये  जाने  पर  पछड़े  क्षेत्रों  में  सिचाई  की  सुविधायें  बढ़  जायेंगी  ।

 (1)  छोटे  किसानों  की  विकास  एजेंसियां  ।

 (1)  सीमांत  कृषक  तथा  कपि  मजदूर  ।

 (111)  समा कलित  बारानी  भूमि  कृषि  विकास  योजनायें  ।

 (v1)  अत्यधिक  सुखे  से  प्रभावित  at  में  समा कलित  ग्रामीण  कार्यों  के  लिये  गैर-योजना

 की  परियोजनाओं  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  युवकों  को  निर्वाचन  के  आधार  पर  प्रतिनिधित्व  देना

 8914.  शो  लोब  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा ८  करेंगे  कि  :
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 क्या  युवक  मंडल  गौर  बागिनी  समाज  में  निर्वाचन  के  आधार  पर  18  से  30  वर्ष

 तक  के  युवकों  को  निर्वाचन  के  आधार  पर  प्रतिनिधित्व  देने  का  तथा  आवश्यक  होने  पर  उनके

 निर्वाचन  पंचायतों  के  साथ  ही  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  ऐसे  निर्वाचित  निकायों  को  उनकी  पंचायतों  की  ara  के  10

 प्रतिशत  के  बराबर  श्रमदान  मंजूर  किया

 क्या  इन  निकायों  को  गांवों  में  सुधार  लाने  के  लिए  पंचायतों  को  प्रस्ताव  पेश  करने

 का  अधिकार  दिया

 (4)  क्या  सभी  पंचायतों  में  18  से  30  ag  के  शरायु  वग  के  लिए  दो  स्थान  ऑझ्रारक्षित

 किये  भ्र ौर

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  इन  प्रस्तावों  पर  समुचित  विचार  करने  के  लिए

 छि तर  सावज ्य  ह राज्य  प्रतिनिधियों  का  एक  सम्मेलन  बुलाने  का  है  ताकि  युवक  we  श्र  पाग  ले  सकें  ?

 फंची  सामुदायिक  बिकास  ओर  '  सहकार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (  श्री  डी०  रिंग  )

 जी  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 a  प ३०
 (7)  व  युवक  मंडल  तथा  रागिनी  समाज  ग्राम रा  क्षे  ना  be  सह-संगठन  इसलिए

 ये  विभिन्न  राज्यों  में  ary  पंचायती  बिधान  के  संदर्भ  में  राज्य  सरकारों  के

 विचार  के  लिए  हैं  ।

 जी  इंस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकार  द्वारा  कारखानों में  भ्रम  कल्याण  अधिकारियों  को  नियुक्ति

 8915,
 श्री  हाकर

 शर्मा
 :

 क्या
 श्रम  तथा  पुनवासी  मन्त्री  यह  बताने की  कपा

 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  यह  राय  दी  गई  है  कि  कारखानों  में  श्रम  कल्याण  अधिकारियों  की

 नियुक्ति  उसके  द्वारा  की  जानी  चाहिये  ताकि  वे  निष्पक्षता  से  अपना  कार्य  कर  सकें  तथा  उनका

 चेतन  भी  सरकार  द्वारा  दिया  जाना

 यदि  तो  इस  बारे  मैं  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 (77)  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  किये  जाने  का  विचार

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  श्रम  कल्याण  समिति

 ने  एक  ऐसे  सुभाव  पर  विचार  कियां  था  परन्तु  उसकी  सिफारिश  नहीं  की  ।

 श्र  प्रशन  ही  नहीं  उठते

 हाव  और  दुधारू  पशुओं  की  संख्या  में  वृद्धि  के  लिये  उपाय

 8916,  श्री  वेणी  शंकर  धर्मा
 :.  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :
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 क्या  देश  की  जनसंख्या  में  होने  वाली  वुद्धि  के  श्रतुपात  में  मुख्य  दुधारू  गाय  कौर

 wat  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 गत  तीन  वर्षों  में  जनसंख्या  के  आंकडों  के  साथ-साथ  इन  पत्रकारों  की  वर्षवार

 अ्रलग-प्रलग  अनुमानित  संख्या  कया  कौर

 यदि  हमारे  पशुधन  में  श्रमुपातिंक  वृद्धि  नहीं  हुई  है  तो  उसके  क्या  कारा  हैं  तथा

 अनुपातिक  विधि  लाने  के  लिये  क्या  कायंवाहीਂ  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहेब

 :  जो  नहीं  ।

 पशुधन  पांचवें  at  होती  है  ।  गरना  1966  में  हुई  थी  ।

 लिखित  सारिणी  1966  कौर  1961  के  लिये  दुधारु  पशु  ag  से  ऊपर
 गाय  कौर  ax

 मानव  अ्राबादी  के  भ्रॉंकडे  प्रदर्शित  करती

 1966  1961  प्रतिशत  वृद्धि

 हजार  हंजार

 i,  तीन  साल  से

 की  प्रजनन  योग्य  गायें  51,771  51,002  1.5

 2.  साल  ऊपर

 की  प्रजनन  योग्य
 में  सें  25,515  5.3

 मानव-शाहाबादी  494,7  84  439,235  12.6

 fara  की गायों ay  झ्राबादी  का  16.6  प्रतिशत  गौर  हिस्सों  की  ग्रा वादी  का  44:5

 प्रतिदात  इस  देश  केन्द्रित  है  ।  यह  हमारे  पशुधन  की  रिक्ति  उपस्थित  नहीं

 क्योंकि  हमारे  प्रद्युमन  उत्पादकता  बहुत  कम  है  ।  भारत  औसतन  प्रति  वर्ष  प्रति  गाय  दूध

 उत्पादन  केवल  1/5  किलोग्राम  है  जबकि  इसकी  तुलना  में  न्यूजीलैंड  में  3000  किलोग्राम  है  ।  यह

 अनुमान  जाता  है  कि  फ्शुप्रों  25  ही  सुपरिभाषित  नस्ल  जो

 दुग्धोत्पादन  एवं  परिवहन  क्षमता  या  दोनों  के  लिए  योग्य  सभी  जाती  की  श्री  में  grat  है  ।

 वैज्ञानिक  प्रजनन  के  द्वारा  पुत्रों  का  सुधार  दाना  कौर  चारा के  संसाधनों  का

 विकास  झोर  ठीक  '  समय-पर  रोग  त्रिधन्त्रण  उपायों फर  बल  देकर  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिये

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।  साथ  ही  साथ  नियंत्रित
 प्रजनन  निकम्मे  नर-पशु्रों  के  बधघियाकरण  के

 द्वारा  अनार्थिक  पशुओं  के  वर्धन  को  रोकने  के  लिये  भी  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 यद्यपि  प्रजनन  योग्य  गायें  att  भैंसों  की  संख्या  में  प्रतिशत  मानव  झ्राबादी  में  वृद्धि

 की  तुलना  में  कम  तो  भी  पशु  धन  में
 सुधार  लाने  के  लियें  अपनाये  गये  विभिन्न  उपायों  के

 कारा  दूध  के  कुल  उत्पादन  में  एक  नियमित
 वृद्धि  हुई  है  ।  नीचे  दिये  हुये  कुल  दूध  उत्पादन  के
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 अनुमानित  wine  यह  प्रदर्शित  करेंगे  कि  भ्र ना वृष्टि  कौर  समय  समय  पर  खाने  वाली  अन्य  बाधकों

 के  होते  हुये  भी  प्रगति  की  जा  रही

 1961  203.8  लाख  मीटरी  टन

 1966-67  204.0  द  0.0  1.0

 1967~68  अ  प 208.0  दै  क  ज्

 1968-69  212,  ध  प  ह

 1973-74  के  लिये  लक्ष्य  260.0  y  ड्  4.0

 मनोचा  में  एशिया  एसेम्बली

 8917.  श्री  बेटी  झंकर  धर्मा  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह
 बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  11  1970  से  मनीला  में  हुई  वन  एशिया  एसेम्बलीਂ  में  भारत  ने

 भाग  लिया

 यदि  तो  उसमें  किन  सदस्यों  पर  चर्चा  हुई  ate

 (7)  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  Fo  :

 भारत  लगभग  उन  20  देशों  में  से  जहां  से  मनीला  में  है बन  एशिया  एसेम्बली  में  भाग  लेने

 के  लिए  प्रतिनिधि  तथा  विचार-विमर्श  करने  वाले  नेता  ara  थे  ।  इसमें  भारत  से  30  के  लगभग

 तकनी की  विशेषज्ञों  तथा  सरकारी  अधिकारियों  ने  भाग  लिया  ।

 एसेम्बली  जिन  विषयों  पर  चर्चा  की  वे  केन्द्रीय  ve  ea  न्यु  डाइरेक्शन्स

 फार  एशिया  पर  केंद्रित  थे  ।  एसेम्बली  में  जिन  विषयों  पर  चर्चा  की  वे  ये  थे  (1)  एशिया  में

 संचार  उनकी  समस्याएं  तथा  भविष्य  (2)  एशिया  के  भविष्य  में  विज्ञान  का  (3)

 जीवन  का  तथा  (4)  एशिया  में  प्रेस  की  बुनियाद  तथा  एशिया  में  प्रचलित  माध्यम  ।

 एसेम्बली  इन  विषयों  के  विभिन्न  vagal  पर  चर्चा  का  शुक्रवार  प्रदान  करती  है  ।

 पुत्रों  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  में  अराजकता

 8918,  श्री  रा०  बरुआ  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  से  art  कुछ  शरणार्थी  वसिरहाट  में  भूमि  पर  जबरदस्ती

 कब्जा  करने  के  लिये  किसी  राजनीतिक  दल  से  मिल  गये

 यदि  तो  उनमें  अराजकता  रोकने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 aa  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (eit  artery  :  नहीं  ।

 sea  नहीं  उठता  ।
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 Setting  up  of  New  Sugar  Mills  in  U.  P.  in  Public  Sector

 8919  Shri  Sarjoo  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Foo  and  Agriculture  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Governinent  propose  to  set  up  some  new  sugar  mills
 in  the  public  sector  in  Uttar  Pradesh;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  Districts  in  which  the  proposed  mills  would  be  set

 up;  and

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  Government  propose  to  set  up  a  sugar  mill  in

 Ghazipur  district  2

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  No,  Sir.

 Do  not  arise. (b)  and  (c)  :

 facy  ate  मिल्स  लिमिटेड  द्वारा  चीनी  का  गलत  श्र  णी करण

 8920.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चोरो  :  क्या  खाद्य  तथा  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा ८

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  चीनी  मिल  मजदूर  संघ से
 1969  में  विष्णु  शुगर

 मिल्स  लिमिटेड  बिहार  के  विरुद्ध  चीनी  के  गलत  श्रे  री करणा  के  बारे  में  कोई

 शिकायत  प्राप्त  हुई

 क्या  चीनी  तथा  वनस्पति  निदेशालय  ने  शिकायत  के  बारे  में  मौके  पर  कोई  जांच

 की  कौर

 यदि  तो  इस  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  कौर  मिल  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  सामुदायिक  विकास  तथ  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 ets

 फैक्ट्री  के  पास  चीनी  के  स्टाक  की  जांच  की  गयी  थी  ate  कुछ  खेप  दाने  के  प्राकार

 के  बारे  में  अधिक  ग्रेड  किए  पाये  गये  थे  ।  यह  मामला  विचाराधीन  है  |

 Complaint  against  Sub-Divisional  Officer,  Telephones,  Udaipur

 8921.  Shri  Naval  Kishore  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  and  Communicat.ons  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  received  complaints  against  Sub-Divisional  Officer,

 Telephones  Udaipur  to  the  effect  that  there  is  corruption  in  sanctioning  new  telephone
 connections  there  and  that  the  receipts  are  obtained  from  the  labourers  without  making

 any  payment  to  them;

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard;
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 (c)  whether  Government:propose  to  take  soon.some  measures  to  ensure  that  the

 telephone  connections  are  sanctioned  expeditiously;  and

 (d)  if  so,  the  time  by  which  these  steps  are  likely  to  be  taken  ?

 The  Minister  116.0  State  in  the  Ministry  of  Information  and.  Broadcasting  and  Depart-

 ment  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  Yes.

 b)  The  5,  ?,  E.  are  making  enquiries.

 (c)  and  (d)  .  The  exchange  is  equipped  with  a  capacity  of  1,320  connections  but

 996  connections  are  at  present  working  of  which  86  were  provided  during.  the  year

 1969-70,  Additional  connections  will  be  provided  as  soon  as  underground  cable  becomes

 available  for  procurement  of  which  serious  efforts  are  being  made.

 अतिरिकत  विभागीय  डाक  सेवा  में  सेवानिवृत  अधिकारियों  को  रखने  पर
 रोक

 8922,  श्री  प०  गोपालन  :  श्री  के०  एन०  अब्राहम  :

 श्री  सपना  रावण  fag  :.  श्री  (:* 2 ०  Fo

 क्या  सुचना  तथा  प्रसरण  संचार  मन्त्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  65  वर्ष  की  age  पश्चात्  झ्र ति रिक्त  विभागीय  डाक  सेवा  में

 सेवानिवृत  सरकारी  अधिकारियों  पर  रोक  लगाने  सम्बन्धी  आदेश  हाल  में  जारी

 किया

 (a)  यदि  तो  इस  ares  से  कुल  कितने  अतिरिक्त  विभागीय  रियों  पर  प्रभाव

 पड़ा  ग्रोवर

 क्या  वे  सेवा  की  निर्धारित  अ्रवधि  के  पश्चात्  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  व्यक्तियों  की

 तरह  आंशिक  से  अथवा  तरह  सेवा  निवास  सम्बन्धी  लाभों  के  प्रतिकारी हैं  ?'

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (sit  दोर  :

 जी  वायु  की  पाबन्दी  सम्बन्धी  आदेश  सभी  .  अतिरिक्त  विभागीय  के  लिए जारी  किये

 गये  जिनमें  ग्रतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  के  तौर  पर  काम  करने  वाले  निवृत्त  सरकारी

 चारी  भी  शामिल  हैं  ।

 सुचना  इकॉनमी  की  जा  रही है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 (7)  जी  नहीं  ।  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  नियमित  कर्मचारी  नहीं  हैं  र  तरह

 के  किसी  लाभ  के  हकदार  नहीं  है  ।  तथापि  कम  से  कम  15  वर्ष  की  लगातार  सेवा  संतोषजनक

 ढंग  से  पुरी  करने-पर  सेवा  fara  होने  वाले  अ्रतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  की  श्रनुग्रहपुवंक  अधिकतम

 500  रुपये  उपदान  की  अदायगी : की की  जाती  है  ।

 महाराष्ट्र के
 यवतमाल  जिले  में  पोटली  गांव  और  उसके  तथा

 टेलीफोन
 at  सुविधाओं  को  कमी

 8923,  श्री  नगण  रा०  देवधर  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  के  यवतमाल  जिले  में  पोफाली  गांव  में  कौर  उसके
 yy

 खास-पास  इस  तथ्य  के  होते  हुए  भी  कि  वहां  चीनी  का  एक  बड़ा  कारखाना  तथा  wea  उद्योगों  की

 स्थापना  को  जा  रही  तार  तथा  टेलीफोन  की  सुविधाएं  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारा  कौर

 (77)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  गया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दोर  fag)  :

 डाक  सुविधा

 महाराष्ट्र  के  यवतमाल  जिले  में  पोफाली  गांव  में  एक  शाखा  डाकघर  है  ।

 तार  और  टेलीफोन  सुविधायें

 इस  समय  पोटली  गांव  में  कोई  तार  या  >  ATED  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  सबसे

 नजदीक  उम रब खेद  में  ऐसी  सुविधाएं  हैं  ।  यह  waar  14  कि०  मी०  की  दूरी

 पर  है  ।

 डाक  सुविधा

 ऊपर  में  दिए  गए  उत्तर  को  मद्द  नजर  रखते  हुए  sea  ही  नहीं  उठता  |

 तार  और  zat  सुविधाएਂ

 सिवाय  एक  नयी  चीनी  की  फैक्टरी  के  जो  कि  रही  गांव  पोफाली  का  कोई

 व्यापारिक  या  प्रशासनिक  महत्व  नहीं  हैं  ।  ऐसा  पतो  लगा  है  कि  इस  गांव  की  जनसख्या  लगभग

 1000  है  ।

 इस  योजना  का  औचित्य  उससे  होंने  वाली  ara  को  ध्यान  में  रखकर  झांकी  जाता  है  ।

 डाक  सुविधा

 ऊपर  में  दिए  गए  उत्तर  को  मह  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तार  और  टेलीफोन  सुविधाएਂ

 गांव  पोफाली  में  तार  ate
 टेली  फोन  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा

 रही  है  ।

 पूर्व  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  कालकाजी  नई  faest  में

 प्लाटों कंब  आवंटन

 8924.  sit  देवेन  सेन  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  के  निकट  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों

 की  कालोनी  के  नक्शों  में  दिखाये  गये  सभी  रिहायशी  प्लाटों  को  भ्रावंटित  कर  दिया  गया

 क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  ऐसे  विस्थापित  व्यक्ति  हैं  जिनको

 उक्त  कालोनी  में  सब  तक  कोई  रिहायशी  प्लाट  श्राउंटित  नहीं  किए  गए
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 यदि  ar  क्या  उन्होंने  किसी  रिहायशी  प्लाट  के  भ्रावंटन  के  लिए  निर्धारित

 प्रपत्र  अथवा  किसी  अन्य  तरीके  निर्धारित  तिथि  अथवा  किसी  अन्य  तिथि  आवेदन

 किया

 यदि  तो  प्रतीक्षा  सूची  में  ब  तक  कितने  श्रावेदन-कर्ताओं  नाम  कौर

 सरकार  का  विचार  किस  प्रकार  उन  सबको  उक्त  कालोनी  में  स्थान  देने  का  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  नई  दिल्ली  के  निकट

 पुवा  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  कालोनी  में  आवंटन  के  लिये  श्रपेक्षित  सभी  विकसित

 प्लाट  पात्र  आवेदकों  को  लाटरी  निकालकर  या  तो  आवंटित  कर  दिये  गये  हैं  अथवा  आवंटन  के

 लिये  नियत  कर  दिये  गये  हैं  ।  बड़े  आकार  के  55  प्लाट  सामूहिक  श्रीवास  के  लिये  रखे  गये  है  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  पंजीकृत  सहकारी  गृह  निर्माण  समितियां  फ्लैट  शादी  बनाने  हेतु  इनके

 आवंटन  के  लिये  झ्रावेदन  कर  सकती  हैं  ।

 से  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कालकाजी  के  निकट  पूर्वी  पाकिस्तान  के

 पित  व्यक्तियों  की  कालोनी  में  प्लाटों  के  आवंटन  के  लिये  झ्रावेदन  पत्र  देने  वालों  के  भ्रतिरिक्त  पूर्वी

 पाकिस्तान  के  विस्थापितों  के  बारे  में  कौर  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1966  तथा  अ्रगस्त  1967  में  जारी  की  गई  दो  प्रेस  विज्ञप्तियों  के

 स्वरूप  2510  झ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।  इनमें  से  1832  वेदों  को  प्लाटों  के  श्रावंटन  के

 लिये  पात्र  पाया  गया  था  ।

 कालकाजी  नई  दिल्ली  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 करने  हेतु  विकास  प्राधिकरण  को  अग्रिम  घन  देना

 8925,  थी  देवेन  सेन  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  के  निकट  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की

 कालोनी  के  ग्र ला टियों  केन्द्रीय  सरकार  से  save  किया  है  कि  उनके  मकानों  निर्माण

 करने  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  एक  आवास  योजना  के  लिए  धन  दिया  जाने  तौर  इसके

 लिए  सरकार  भूमि  तथा  मकानों  को  बन्धक  के  तौर  पर  रखे  जो  कि  धन  के  प्राप्त कर्ताओं  से  मकानों

 की  लागत  को  aga  करने  के  Fie  गारन्टी  शहरों

 यदि  तो  इस  उद्  कय  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  सरकार  ने  अग्रिम

 धन  देने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  दामोदरन  :  हां  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  इस  प्रयोजन  के  लिये  सरकार  द्वारा  ऋण  दिया

 जाना  सम्भव  नहीं  सभा  किन्तु  ag  कि  कया  इस  प्रकार  का  ऋणी  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  को  जीवन  बीमा  निगम  से  प्राप्त  हो  सकता  विचाराधीन  है  ।

 भूमि  अजन  के  बारे  में  समान  विधान  बनाना

 8926.  थ्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (#)  क्या  भूमि  asta  बारे  में  संसदीय  समिति  के  afaa  दन  पर  क्या  कायंवाही  की

 गई  है  कौर  क्या  सरकार  का  विचार  भ्रपेक्षित  विधान  लाने  का  कौर

 चू  कि  समूचे  देश  में  भूमि  asa  सम्बन्धी  समान  विधान  बनाना  न्यायोचित  तो

 क्या  राज्य  सरकारों  की  सहमति  प्राप्त  करने  के  जिनके  श्रपने-श्रपने  अरजन  सम्बन्धी  कानून

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 :  फिर  सरकार  भूमि  ase  विषयक  संसदीय  समिति  की  सिफारिशों  की

 राज्य  सरकारों  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  एवं  सिफारिशों  से  मुख्यतया  सम्बन्धित  विभिन्न  मंत्रालयों  के

 परामर्श  से  जांच-पड़ताल  कर  रही  है  ।  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  राज्य  सरकारों  शादी  के  परामर्श

 से  भ्रपेक्षित  कानून  लाने  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  पर  यथासमय  विचार  किया  जाएगा  |

 मंगलोर  में  नये  डाकघर  के  निर्माण  के  लिए  सूची  का  अजन

 8927,  थी  लोबो  प्रभु  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  मंगलोर  में

 नये  डाकघर  के  निर्माण  के  लिए  भूमि  के  भजन  के  बारे  में  16  स्प्रे  1970  के  शभ्रतारांकित  set

 संख्या  6482  के  उत्तर  के  बारे  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जो  स्थान  उपलब्ध  है  वह  कम  है  कौर  यदि  तो  डाक  घर  के  लिए  कितना

 क्षेत्र  निर्धारित  किया  गया  है  ate  रत  के  मालिक  को  इमारत  में  से  आर  अधिक  स्थान  देने  के

 लिये  न  कहने  के  क्या  कारगर

 क्या  मंगलोर  नगरपालिका  का  श्रध्यक्ष  तथा  भ्रमण  प्रमुख  सदस्य  इमारत  के  स्थान

 के  लाभों  के  बारे  में  किये  गये  दावों  को  स्वीकार  करते  यदि  तो  करार  का  रिकार्ड

 क्या

 क्या  यह  विभाग  की  मितव्ययता  की  नीति  के  भ्र तु कुल  है  कि  भारी  पूजी  व्यय  के

 अतिरिक्त  जो  कि  न्यायालय  द्वारा  भूमि  aaa  की  लगता  के  बारे  में  निकाय  दिये  जाने  के  पश्चात

 श्र  भी  अधिक  व्यय  हो  सकता  वार्षिक  व्यय  में  3430  रुपये  की  वृद्धि  करनी

 यदि  सब-पोस्टमास्टर  के  लिए  श्रीवास  की  आवश्यकता  तो  उसको  पहले  हरजीत

 की  गई  चली  वेल  स्थान  पर  न  बनाये  जाने  के  क्या  कारा  भ्र ौर

 (=)  कया  सब  पोस्टमास्टर ों  के  लिए  arara की  व्यवस्था  करना  विभाग  की  नीति  के

 अनुसार  है  जबकि  चली  aa  क्षेत्र  में  5  प्रतिश्त  कम  बारियों
 के  लिए  निधियों  में  व्यवस्था  at  की

 जानी  शेप  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बोर  :

 जी  हां  ।  केवल  210  वर्गफुट  जगह  उपलब्ध  है  विभागीय  मानकों  के  आधार  पर  डाकघर

 के  लिए  340  वर्गफुट  जगह  उचित  ठहरती  है  आगे  के  विस्तार  के  लिए  भी  व्यवस्था  अ्रौर

 नायत्र  पोस्टमास्टर  के  कयार  के  लिए  400  वगंफुट  की  जरूरत  है  ।  मौजूदा  किराये  की  इमारत

 में  यह  प्रति  रिक्त
 520  वगंफुट  जगह  उपलब्ध  नहीं  है  र  किराये  के  भवन  का  ate  विस्तार  भी

 सम्भव  नहीं  है  ।
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 विभाग  द्वारा  चुनी  गई  जगह  के  औचित्य  के  बारे  में  स्थानीय  विभागीय

 रियों  ने  18-11-69  को  भ्रध्यक्ष  और  दूसरे  प्रमुख  सार्वजनिक  व्यक्तियों  को  मौखिक  रूप  से

 स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  परन्तु  उन्होंने  aa  तक  डाक  घर  के  लिए  कोई  उचित  वैकल्पिक  जगह

 नहीं  बताई  है  ।

 यदि  किराये  की  इमारत  में  जगह  की  कमी  हो  ate  बदले  में  कोई  जगह  उपलब्ध

 न  हो  या  उचित  किराये  पर  न  मिल  सके  तो  विभागीय  भवनों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  तेयार  करके

 उन  पर  गे  कारवाई  करनी  होती  है

 (4)  विभागीय  नियमों  के  aaa  पोस्टमास्टर  को  डाक  घर  के  द्रट्टाते  में  ही

 रिहायशी  स्थान  देना  पड़ता  है  ।

 ऊपर  में  दिए  गए  उत्तर  को  म  नज़र  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 कृषि  स्नातक

 18928,  ठाकुर  :  खाद्यप्तथा  कृषि  seat  बारे  में  3

 1969  के  अतारांकित  set  5312  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 करेंगे  कि  :

 क्या  एंकत्रित.की  गई  सुचना में  पाई
 गई  श्रसंगतियों

 को
 इस  बीच  ठीक  कर  दिया

 गया

 यदि  at,  तो  एकत्रित  की  गई  सामग्री  का  ब्योरा  क्या  कौर

 (7)  यदि  तो  इंस  सुचना  को  अन्तिम  रूपਂ  देने  में  विलम्ब के
 क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 att

 ब्योरा  सहित  एक  विंडसर  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 शरू  ०  टो  ०  3433/70]

 अरदन  ही  महीं  होता  ।

 से  को  सी  डायल  करके  टेलीफोन  करने  को  व्यवस्था

 लागू  करना

 8929,  थ्री  मुरासोली  मारन  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  कीं
 कृपा  करेंगे  किं

 :

 क्या  मद्रास
 से

 अन्य  विभिन्न  शहरों  को  सीधे  डायल  करके  टेलीफोन

 तथा  लागू  करनें  का  कोई  प्रस्तावਂ

 यदि  तो  उन  दायरों  के  क्या  नाम  कौर

 (7)  इन
 wra  Tay ACTA  गे  स

 क  कंब a  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?
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 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (at  दोर  :

 कौर  (1)  जी  हां  ।  निम्नलिखित  मागों  पर  उनके  सामने  लिखी  तारीख  से  उपभोक्ता

 ट्रक  डायल  सेवा  चालू  कों  गई  है  :

 (7)  मद्रास  बंगलोर  3-66

 मद्रास  कोयम्बटूर

 मद्रास  ्य  तिष् चि  15-8-69

 निम्नलिखित  नए  मार्गों  पर  उपभोक्ता  ट्रेक  डायल  सेवा  शुरू  करने  की  योजना (2)

 बनाई  गई  ।  इन  मार्गों  के  सामने  दी  गई  तारीख  को  यह  सेवा  चालू  होने  की  सम्भावना  है  :--

 साग  चाल  होने  को  संभावित  तारीख

 (=)  मद्राथ-चिंगलेपुट
 mat

 70

 मद्रास-म  दुर  सच  ae

 पत मद्रास-तह  दिल्ली  मारे  71

 मद्रास-बम्बई  71

 मद्रास-एर्नाकुलम  74

 (=)  कल  करता  ara,  74

 1969-70  में  चीनी  का  उत्पादन

 8930,  थी  जुगल  मंडल :

 श्री  aga  fag  भदौरिया  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1969-70  कुल  कितनी  चीनी  का  उत्पादन  gar  है  कौर

 विभिन्न  चीनी  के  कारखानों  राज्यवार  कितनी  चीनी  ga  तक  प्राप्त  की  गई  कौर

 सरकार  को  आन्तरिक  खपत  ate  निर्यात  के  लिए  कितनी  चीनी  की

 कता है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मदिरालय  में  राज़्य  geal  भन्ना  साहिब

 वर्ष  1969-70  में  (1  1969  से  30  1970)  22  श्रप्ने

 1970  तक  चीनी  का  35,46  लाख  टन  उत्पादन  हुमा  22  1970  तक  चीनी  के

 राज्यवार  उत्पादन  तर  1969  के  सोजन  में  7  भ्रप्रेल  1970  तक  प्रतिशत  गन्ने  से  चीनी  की

 प्राप्ति  एक  विचारा  संलग्न  है  ।

 चीनी  की  वर्ष  1969-70  में  अन्तरिक  खपत  का  श्रीमान  लगभग  33  लाख

 टन  है  ।  चीनी  का  निर्यात  प्रति  वर्ष  के  झा घार  पर  किया  जाता है
 ।  वर्ष  1969  में  94,000  टन

 चीनी  का  निर्यात  किया  गया  था  ।  1970  में  लगभग  2.25  लाख  ea  चीनी  ar  निर्यात  करने  की

 पहले  ही  व्यवस्था  कर  दी
 गू  है

 ।  इसके  श्रीलंका  और  चीनी  का  निर्यात  करमे  का  प्रदान

 घिन  है  1
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 विवरण

 धोनी  के  राज्यवार  उत्पादन  तथा  प्रतिदिन  गन्ने  से  चोरी  को  प्राप्ति  शनि  वाला
 विवरण

 राज्य  1969-70  के  सोजन  1969-70  के  सीजन  में

 प्रतिश्त  गन्ने  से  चोरी में  22  अप्र  1970  तक

 का  चोरी  का  उत्पादन  को  प्राप्ति

 टनों

 उत्तर  प्रदेश  1295  9.49

 बिहार  321  9.31

 हरियाणा  80  9.07

 पंजाब  64  8.80

 श्रीराम  8  8,93

 उड़ीसा  14  9,25

 पश्चिमी  बंगाल  14  9.47

 मध्य  प्रदेश  34  9.22

 राजस्थान  18  8.70

 महाराष्ट्र  900  10.90

 गुज  रात  83  9.83

 श्रीनगर  प्रदेश  304  9.36

 185 तमिल  नाडु  8,30

 मैसूर  200  9,86

 16 केरल  8,84

 पांडिचेरी  10  8.63

 नोट  utes  भ्र स्थायी  हैं  alt  इसमें  aaa  बदल  हो  सकती  है  क्योंकि  इनमें  कुछ

 कारखाने  में  उत्पादन  की  केवल  अनुमानित  मात्रा  ही  शामिल  की  गई  है  ।

 अस्थायी  सिनेमा  घरों  को  चलाने  के  बारे  में  दिल्लो  प्रशासन  को  होती

 8931.  श्री  aga  fag  भदौरिया  सूचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  उन  उप-नगरीय  क्षेत्रों  के  क्या  हैं  जिनमें  अस्थायी  सिनेमा  घर

 चलाने  के  लिए  लाइसेंस  दिये  गये

 उन  क्षेत्रों  ate  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  अस्थायी  सिनेमाघर

 चलाने  के  लिए  लाइसेंसों  की  मंजूरी  हेतु  दिये  गये  श्रावेदन  विचाराधीन  कौर

 उन  क्षेत्रों  ale  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  अस्थायी  सिनेमाघर  चलाने  के  लिए

 लाइसेंस  की  मंजूरी  हेतु  दिये  गये  आवेदन  पत्र  वर्ष  1967-68,  1968-69,  1969-70

 1970  में  te  कर  दिये  गये  ale  उनको  किस  अधार  पर  रह  किया  गया  था
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 तथा  झ्र स्थायी  सिनेमाघर  चल  ने  के  लिए  लाइसेंसों  को  मंजूरी  के  सम्बन्ध  में  दिल्ली  प्रशासन  की

 नीति  क्या  है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  न  Fo
 :  निम्नलिखित  स्थानों  पर  सामान्य  रूप  से  अस्थायी  सिनेमा  घर  चलाने  के  लिए

 लाइसेंस  दिए  गये  हैं

 (1)  राजौरी  नई  दिल्ली  ।

 (2)  महिनाथपुर  नई  दिल्ली  ।

 (3)  चौकरी  मुबारकबाद  दिल्ली  ।

 (4)  नई  दिल्ली  ।

 (5)  हरी  दिल्ली  ।

 (6)  दिल्ली  ।

 (7)  विश्वास  शाहदरा  |

 एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 दिल्ली  प्रशासन  की  नीति  परिशिष्ट-तीन  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए

 संख्या  एल०  टी ०  3434/70]

 Telephone  Directory  for  Bihar  Circle

 8932.  Shri  Mrityunjay  Prasad  १  Will  the  Minister  of  Information  and  Bradcas-

 ting  and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  date  on  which  the  Telephone  Directory  for  Bihar  Circle  was  published
 Jast,  when  its  copies  were  distributed,  the  date  upto  which  it  contained  the  information,
 the  date  on  which  the  addendum  to  the  said  dicectory  was  issued  and  the  date  upto
 which  it  contained  the  information  and  the  date  by  which  the  next  edition  of  the  directory
 is  likely  be  published  and  distributed  and  the  date  upto  which  information  will  be  includ-
 ed  in  it;  and_

 (b)  the  steps  being  taken  to
 minimise

 the  delay  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  Depart-
 ment  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  The  last  issue  of  the  Bihar  Circle

 Telephone  Directory  was  published  in  May,  69  It  contained  information  corrected  upto

 respect  of  Patna 31.1,69.  It  was  distributed  in  June,  69.  supplementary  directory  in

 Exchange  was  issued  in  January,  70  at  the  time  of  cut  over  of  Rajendra  Nagar  cross-

 bar  exchange,  This  was  corrected  upto  October,  69.  The  next  issue  of  the  Circle  Directory
 is  expected  to  be  published  by  August,  70,  It  is  likely  to  include  corrections  upto  31.5,70.
 The  distribution  will  be  done  within  one  month  of  publication.

 (b)  The  last  three  issues  of  Bihar  Circle  Directory  were  published  at  the  prescri-
 bed  intervals,  The  issue  subsequent  to  the  Jan,  69  issue  has  not  yet  been  published  due

 issues,  The to  some  procedural  delay  in  the  appointment  of  printers  for  the  next  four

 printers  have  now  been  appointed  aud  all  steps  are  being  taken  to  publish  the  issue  as

 early  as  possible,
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 पशुओं  पर  परीक्षण

 8933.  शो  देवीन्द्र  fag  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पत्रकारों  के  प्रति  निर्दयता  निवारण  सम्बन्धी  स्मिति  ने  सरकार

 से  यह  aqua  किया  है  कि  पशु प्र ों  पर  परीक्षण  न  किये  जायें

 क्या  झतुसन्धान  के  वैकल्पिक  तरीकों  की  श्रीर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है

 शौर  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 बरेली  स्थित  भारतीय  पशु-चिकित्सा  संस्थान  में  wader  वैकल्पिक

 अर्थात  तन्तु  संविधान  तकनीकी  पर  किये  जा  रहे  अनुसंधान  कार्य  की  ब्योरा  कय

 क्या  समिति  ने  सरकार  से  यह  wave  किया  हैं  कि  वह  geal  के  प्रति  निदेशक

 निवारण  अधिनियम  के  अंतगर्त  पत्रकारों  सम्बन्धी  कायें  करनें  वाले  सभी  चिकित्सा  तथा  शैक्षणिक

 संस्थानों  का  पंजीकर  करने  की  व्यवस्था  ५  कौर

 (=)  यदि  at  उसकी  ब्योरा  कया  ate  इस  पर  सरकर  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  ,  क्षण  सामुदायिक  विकास  भर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 :  जी  नहीं  ।  इसके  विपरीत  समिति  इस  बात  से  सहमत  थी  fe  मानव  तथा  पशु

 दोनों  के  ही  gat  को  दूर  करने  के  लिए  तथा  विज्ञान  के  विकास  के  लिए  पशतूनों  पर  परीक्षण

 करना  आवश्यक  है  ।  परन्तु  भारत  में  पुत्रों  पर  की  वाली  अनावश्यक  निर्दयता  को  दूर

 करने  के  लिए  तथा  भारत  में  पशु  परीक्षण  को  नियमित  करने  कें  लिए  एक  परिवर्तनशील  कानून

 बनाने  की  सिफारिश  की  है  ।

 जों  जहाँ  संभव  ही  संस्थानों  तथा  वैज्ञानिकों  द्वारा  पत्थरों  पर  परीक्षण

 करने  के  स्थान  पर  तन्तु  संवर्धन  तकनीकों  तथा  एस्ब्रियोनेटिड  wey  पर  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पशु  प्लेग  तथा  मुंह  ate  पैर  पकने  के  रोगों  के  लिए  AF  sare  करने  के  लिये

 बरेली  मुनेशवर  स्थित  भारतीय  पशु  चिकित्सा
 अनुसन्धान  संस्था  में  यथासम्भव  तन्तु  संवर्धन

 तकनीकों  की  वैकल्पिक  पद्धतियों  को  अपनाया  जा  रहा  है  ।

 wy  निदेशक  frat  रण  समिति  ने  1957  में  जी  अपनी  रिपोर्ट  दी  है  उसमें  सभी

 चिकित्सा  तथा  शिक्षा  सम्बन्धों  संस्थानों  के  पंगी कर रा  के  विषय  में  कोई  विशेष  सिफारिश  नहीं  की

 गई  है  ।  पशु  निंदेयता  निवारण  श्रे धि नियम  में  भी  ऐसी  कई  व्यवस्था  नहीं  जिसके  भ्रन्तगंत  ऐसे

 संस्थानों  का  पंजीकरण  अ्रावश्यक  हो  1

 ()  प्रशन  ही  नहीं  होता  ।

 mala  टेके  हैदराबाद  में  fiesta  सम्पत्ति  gear  12  तथा  15

 $934.  श्री  जाज  फरनेन्डीज  क्या  शस
 प्रवास  मन्त्री  यह  की  कृपा

 करे  कि  :
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 क्या  मासाब  हैदराबाद  में  सम्प्रति  संख्या  12  तथा  15  को  24

 1963  को  नीलामी  द्वारा  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  एक  दारगार्थी  श्री  बलदेवराज  को
 16,000

 रुपये  में  बैचा  गया

 कया  यही  सम्पत्ति  श्री  मुहम्मद  युनस  केन्द्रीय  सरकार  के  एक  मन्त्री  की

 पत्नि  श्रीमती  सजीदा  खातुन  के  कब्जे  में

 (77)  यदि  तो  पुनर्वास  विभाग  कैसे  सम्पत्ति  को  नीलाम  कर  सकता

 क्या  सरकार  को  मालुम  है  कि  सम्पत्ति  way  भी  श्रीमती  सजीदा  खातुन  के  तथा

 अधिकार  के  दावे  करने  वाले  अन्य  व्यक्तियों  के  कब्जे  में  कौर

 सम्पत्ति  को  खरीदार  को  दिलाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार

 कर  रही  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  ह..1|  दामोदरन  :  जी  हां  ।

 कौर  .  श्रीमती  के०  रामासुभम्मा  स्थापित  की  गई कही  जाने  वाली  एक

 भोंडी  कौर  खम्बों  को  हटाने  के  श्री  बलदेव  राजकोट  प्लाटों  का

 वास्तविक  कब्जा  7-6-1967  को  मौके  पर  दे  fear  गया  था  ।  श्रीमती  सजीदा  खातुन  के  इस

 दावे  कि  प्लाट  उसके  हैं  ate  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  नहीं  अभिरक्षक  द्वारा  मान्यता  नहीं  दी

 गई  थी  ।  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  1954,  ate  उसके  अधीन

 नियमों  में  की  गई  व्यवस्था  के  प्लाटों  को  बेचा  जा  धा  इसलिये  24-9-1963  को

 उनका  नीलाम  किया  गया था  |

 त़ास्तविक,कबज़ा  ea  att  बलदेव  राजेश  नामों  बिक्री

 उपरान्त  इस  में  पुनर्वास  विभाग  भारमुक्त  हो  गया  झर  इन  प्लाटों  के  में

 विभाग  को  श्र  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 जेसा  कि  बताया  गया  है  कि  इन  दो  वास्तविक  कब्जा  श्री  बलदेव

 राज  को  7-6-1967  को  सौंप  दिया  गया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  पुनर्वास  विभाग  द्वारा  कोई

 वाही  करनी  सुष  नहीं है  ।

 संसद  सदस्यों  टेलीविजन  az

 8935,  att  रा०  बरुआ  सुचना  तथा  प्रसारण  भीर  संधार  मन्त्री  यह  बताने

 पा  करेंगे  कि  :

 कुल  कितने  संसद  सदस्यों  को  सरकारी  कोटे  से  श्री  तक  टेलीवीजन  सैट  दिये

 गये

 कितने  टेलीवीजन  सैट  वास्तव  में  सदस्यों  के  निवास-स्थानों  पर  लगाये  गये

 दोष  सदस्यों  को  टेलीवीजन  सैट  उपलब्ध  न  करने  के  क्या  जबकि  उन्हें

 यह  बहुत  पहले  आवंटित  किये  गये  कौर

 उन  सभी  सदस्यों  को  टेली  विजन  सैट  देने  में  कभी  कितना  समय  लगेगा  ?
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 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  |  go  Fo
 :  तथा  संसद  सदस्यों  को  बिक्री  के  लिए  टेलीवीजन  सेटों  का  कोई

 कारी  कोटा  नहीं  ।  एक  स्थानीय  जिसने  1965  में  कुछ  सेट  आयात  किये  को  रजामंद

 किया  गया  था  कि  वह  संसद  सदस्यों  को  100  सैट  बेचे  ।  इसके  सी०  ई०  Fo  अरार ०

 स्वीकार  किया  था  । झाई०  पिलानी  ने  संसद  सदस्यों  को  प्राथमिकता  ऑ्राधार  पर  30  सीट  बेचना

 इन  सेटों  के  ग्रांट  तथा  इनकी  faa  के  बारे  में  स्थिति  इस  प्रकार  है  :-

 ममा

 सैट  की  श्रेणी  संसद  सदस्यों  को  संसद  सदस्यों  से  वास्तव  में  लगा ये

 बिक्री  के  लिए  प्राप्त  प्राथनाग्रों  गए  सेटों  की

 उपलब्ध  सीटों  पर  प्लाट  किए  संख्या

 की  कुल  गए  सेटों  की

 संख्या  संख्या
 ii

 गेर-सरकारी  100  100  40

 विक्रेता  के  पास

 श्रायातित  सेट |

 सी०  Fo  ई०  कार  अराई ०  30  he  ी 29  12

 तथा  .  विक्रेता  ने  इस  neared  ay  सुचित  किया  है  कि  सेटों  को  सम्बन्धित

 सदस्यों  को  वितरित  करने  से  पहले  उसने  कुछ  पुर्जे  ग्रायात  करने  हैं  ale  सेटों  की  मरम्मत  करनी

 है  ।  उसको  उम्मीद  है  कि  वह  यह  काम  कुछ  महीनों  में  पुरा  कर  सकेगा  ।  जहां  तक  सी ०  ई०  ई०

 करार  कराई  द्वारा  बनाए  गए  सेटों  का  सम्बन्ध  शेष  श्रावण्टितियों  ने  wut  तक  az  नहीं

 खरीदे हैं

 आकाशवाणी  पर  पेय  मद्य  पदार्थों  के  बारे  में  विज्ञापन

 8936.  श्री  रा०  बरुआ  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  की  विज्ञापन  प्रसारण  सेवा  में  पेय  पदार्थों

 के  बारे  में  विज्ञापन  प्रसारित  नहीं  किये

 क्या  श्राकाशवाएणी  द्वारा  पेय  मद्य  पदार्थों  के  विज्ञापनों  के  प्रसारण  पर  सरकार

 की  are  से  कोई  प्रतिबन्ध  लगा  gar  है  शौर  यदि  तो  उसके  क्या  कारा  ate

 यदि  उक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  आकाशवाणी  पेय  मद्य

 पदार्थों  के  बारे  में  विज्ञापन  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  कर
 रहा  है  ताकि  अधिक  राजस्व

 प्राप्त  हो  सके

 crsFT
 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  च  न  |  र  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  Fo

 :  आकाशवाणी  द्वारा  पेय  मद्य  पदार्थों  के  विज्ञापन  प्रसारण  के  लिए  स्वीकार  नहीं

 किए  जाते  ।
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 व्यापारिक  प्रसारण  संहिता  के  श्रन्तगंत  इस  प्रकार  के  विज्ञापनों  अनुमति

 नहीं है

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जीव  विज्ञान  उत्पाद  महल  में  पांव  तथा  मुह  के  रोगों  के  टीके  बनाना

 8937.  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो  :  क्या  खाद्य  तथा
 कृषि

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  महल  के  जीव-विज्ञान  उत्पाद  संस्थान  में  पांव  तथा

 मुह  के  रोगों  के  टीके  बनाने  की  योजना  का  प्रस्ताव  किया  अ्रौर

 यदि  तो  मन्त्रालय  का  इसे  कब  स्वीकृति  देने  का  विचार  ale  यदि  नहीं  तो

 इसके  नया  कालरा  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  साहेब

 :  तथा  मध्य  प्रदेश  चिकित्सा  सेवा  के  निदेशक  ने  जीव-विज्ञान  उत्पाद

 संस्थान  ,  महल  में  पांव  तथा  मुह  के  रोग  के  टीके  तेयार  करने  के  केन्द्र  की  स्थापना  करने  की

 स्वीकृति  देने  के  सम्बन्ध  में  21  1970  को  पशु-पालन  आयुक्त  को  लिखा  था  ।  चौथी  योजना

 में  पांव  तथा  मुह  की  बीमारी  के  टीके  तेयार  करने  योजनाओं  का  सम्बन्ध  राज्य  क्षेत्र  से  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  oy  चिकित्सा  सेवा  के  निदेशक  को  उन  बातों  के  बारे  में  सलाह  दी  गई  है  जिन  पर

 किवे  टीकों  के  निर्माण  के  लिए  योजना  तयार  करने  से  पहले  विचार  करना  चाहते  हैं  ।  इस

 सम्बन्ध  में  दीदों  के  सामान  शादी  के  ब्योरे  के  विषय  में  एक  greet  योजना

 राज्य  सरकारों  को  परिचालित  की  गई  है  ।

 दुग्ध  ay  के  लिए  मध्य  प्रदेश  द्वारा  किया  गया  अनुरोध  तथा  उस  राज्य

 में  दूध  को  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता

 8938,  थी  जगन्नाथ  राव  जोशो  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  से  दुग्ध  चुरा  की  सप्लाई  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  है  कौर  यदि  तो  उन्होंने  कितने  दुग्ध  चुर  की  मांग

 की

 (a)  क्या  उनके  मन्त्रालय  को  पता  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  प्रति  दिन  प्रति  व्यक्ति  दूध  की

 उपलब्धता  उस  मात्रा  की  अराधी  से  भी  कम  जितनी  मात्रा  की  सिफारिश  भारतीय  कृषि

 संधान  परिषद्  ने  की  कौर

 (7)  यदि  तो  कया  दूध  सप्लाई  की  जायेगी  शौर  यदि  ef,  तो  कितने  दूध

 की  कौर  यदि  उनकी  दूध  सम्बन्धी  पुरी  मांग  की  git  नहीं  की  जा  तो  इसके  क्या

 कारा  हैं  ?

 ma,  सामुदायिक  शिकार  गमा t  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना

 साहेब
 :  जी  हां  |

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  5
 दुग्ध  सप्लाई
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 नागों  के  लिए  1970-71  के  लिये  145  मीटरी  टन  स्प्रिट  gq  yu  की  सप्लाई  प्रबन्ध

 करने  के  लिये  प्रार्थना  की

 (4)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  मध्य  प्रदेश  के  लिये  प्रति  व्यक्ति  प्रतिवेदन  के

 हिसाब  से  द्  उपलब्धि  के  बारे  में  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  ।  फिर  भी  भारतीय  चिकित्सा

 अनुसन्धान  परिषद  की  पोषण  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  के  श्रतुसार  प्रत्येक  व्यक्ति  को

 प्रतिदिन  283  ग्राम  दूध  की  आवश्यकता  है  ।  इस  सिफारिश  की  तुलना  में  मध्य  प्रदेश  में  प्रति

 व्यक्ति  के  लिये  दैनिक  दूध  की  उपलब्धि  84  ग्राम  है  ।

 दूध  की  सप्लाई  उत्पादन  पर  निर्भर  करती  है  ।  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  मध्य  प्रदेश

 सहित  सारे  देश  में  सब  आवश्यक  उपाय  किये  गये  हैं  ।  ये  उपाय  निम्नलिखित  हैं

 |  ग्रसित  भारतीय  wear  ग्राम  योजना  ।

 सघन  TY  विकास  योजना  |

 अन्  संकर  प्रजनन  योजना  |

 दाना-चारा  विकास  योजना  ॥

 बछड़ा  पालन  योजना  ॥

 पशु  प्रदर्शन  भ्र ौर  दुग्ध  उत्पादन  प्रतियोगिताओं  ।

 रोग  नियन्त्रण  कार्यक्रम  ——

 (1)  oy  चिकित्सा  अस्पतालों  कौर  औषधालयों  की  संख्या  बढ़ाना  ॥

 (2)  रिंडरपेस्ट  उन्मूलन  योजनायें  ।

 (3)  सीरा  ate  वैक्सीन  उत्पादन  के  लिये  बायोलॉजिकल  उत्पाद  प्रयोगशाला झ्र ों

 का  विस्तार  ।

 उत्पादन  की  वृद्धि  विभिन्न  तथ्यों  पर  निर्भर  करती  है  ।  त  होने  वाली  वृद्धि  के  बारे  में

 भविष्यवाणी  करना  सम्भव  नहीं  हे  ।

 मध्य  प्रदेश  में  समन्वित  पशुपालन  कार्यक्रम  को  योजना

 8939,  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा ८

 करेंगे  कि  :

 ह
 )  क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  की  समन्वित  TY  पालन  हास्य  क्रम

 की  योजना  को  1968-69  में  कार्यान्वित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  किया  था  श्र  इसे  1969-70

 के  लिए  राज्य  वार्षिक  योजना  में  शामिल  किया  पया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  केन्द्रीय  सरकारी  अधिकारियों  ने  योजना  की  स्थापना

 के  लिये  दुर्ग  में  पशुपालन  art  के  स्थल  का  निरीक्षण  किया  कौर

 यदि  तो  क्या  मन्त्रालय  योजना  की  स्वीकृति  देगा  ale  यदि  तो  कब  शौर

 Ta  parr  rsa  ? यदि  तो  इ  सक  41.0  HIT  ह
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब
 :  जी

 जी  हा

 (7)  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  अघिकारियों  के  परामर्श  से  योजना  पर  विचार  किया  गया

 eat  उनसे  इसका  परिशोधन  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  को  विदेशी  नस्ल  के  सालों  तथा  गायों  के  लिए  मांग

 8940:  श्री  जगन्नाथ  राव  जोगी  :  बया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उसे  विदेशी  नस्ल  के  सांडों  तर  गौवों  की  सप्लाई  किये

 जाने  की  मांग  की  है  ate  उनकी  कितनी  संख्या  में  मांग  की  गई  भ्रौर

 इस  मांग  को  कब  तक  कौर  कितनी  संख्या  में  पुरी  की  जायेगी  शरर  यदि  तो

 इसके  क्या  कारा  हैं  ।

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  अन्ना  साहेब

 :  जी  हां  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  समस्त  चतु  पंचवर्षीय  योजना वधि  के  लिये  38

 जर्सी  सांड  60  जर्सी  2  लाल  देने  साइड  भ्र ौर  30  लाल  देने  गाय  की  मांग  की  है  ।

 wa  तक  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  13  जर्सी  सांड  जर्सी  बछड़े  सप्लाई  किये

 गये  विदेशी  veal  के  नियतन  के  साथ-साथ  wa  तक  अमरीका  की  बछड़ा  परियोजना  ar

 आस्ट्रेलिया  की  फार  दोज  हू  हैव  लेसਂ  शादी  से  दान  प्राप्त  ८2 ह  इन  नस्लों  के

 पशु  उपलब्ध  होने  पर  अन्य  राज्यों  की  श्रावश्यकताशओं  के  साथ-साथ  इस  राज्य  की  आवश्यकता

 पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 मध्य  प्रदेश  की  रूसी  मैदानों  तथा  रेमबोलेट  नस्ल  की  मेड़ों  को  मांग

 8941.  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  रूस  की  मेरिनो  तथा  रेमबोलेट  नस्ल  की  भेड़ों  के  लिये

 मांग  की  है  कौर  यदि  तो  कितनी  भेड़ों  की  मांग  की  गई

 कब्र  तक  आर  कितनी  संख्या  में  भेड़े  सप्लाई  की  झर

 (7)  यदि  सूची  मांग  पुरी  नहीं  की  जा  सकती  तो  उसके  क्या  कारा  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  और  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  साहेब

 और  ;  संकर  प्रजनन  द्वारा  स्थानीय  मेड़ों  की  ऊन  के  गुरों  के  सुधार

 के  लिए  1969-70  तथा  1970-71  में  विदेशी  भेड़ों  के  आयात  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  देते

 ये  अन्य  राज्य  सरकारों  के  साथ-साथ  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  भी  रूसी  मैरीनों  तथा  रेमबोलेट

 नस्ल  की  विदेशी  भेडों  के  सम्बन्ध  में  उनकी  श्रावश्यकताओओं  को  पुछा  गया  था  ।  इसके  प्रत्युत्तर

 115
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 (Saka)

 में  पशु  पालन  निदेशक  ने  अपने  लाााटणा नवीनतम  पत्र  में  राज्य  की  श्रावश्यकताश्ं  का  उल्लेख  करते  हुए

 स्पष्ट  किया  है  कि  1970-71  में  उन्हें  40  रूसी  मेरीनों  भेड़े  (10  मेढ़े  और  30  भेड़े  कौर

 आगामी  वित्तीय  वर्ष  की  ग्रन्थि  में  25  रेमवोलेट  भेड़ों  की  आवश्यकता  होगी  ।  भेड़ों  की  इस

 इसका  की  1970-71  कौर  1971-72  के  प्रस्तावित  आयात  कार्य  क्रम  में  सम्मिलित  कर  लिया

 गया  है  ।

 चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्यों  में  उठाऊ  सिचाई  योजना  में  वृद्धि  के  लिए  कार्यक्रम

 5942,  श्री  हेम  राज  :  क्या  तथा  कृषि  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में

 उठाऊ  सिंचाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  इसका  ब्योरा  क्या

 विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  फिर

 मैदानी  क्षेत्रों  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिये  लघु  सिंचाई  योजनाओं  क्या

 अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहेब

 तथा  राज्यों  की  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  को  कभी  अन्तिम  रूप  नहीं

 दिया  गया  है  |

 (a)  दिनांक  1-4-1970  में  किसी  लघु  सिंचाई  योजना के  लिये  अधिकतम  वित्तीय

 सीमा  को  मैदानी  क्षेत्रों  के  लिये  15  लाख  रुपये  से  25  लाख  रुपये  तक  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिये

 30  लाख  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  अलग  पोस्टल  सकील  बनाना

 8943,  शी  हेम  राज  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 {  क
 Vee  कया  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  अलग  पोस्टल  सकील  बनाने  की  aga

 मांग  झ्र ौर

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  सरकार  को  एक  अभ्यावेदन  मिला  है  कौर  यदि

 तो  उसका  क्या  परिणाम  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग
 में

 राज्य  मन्त्री
 शेर  fag) :

 जी  हा

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कौर  मामला  विचाराधीन  है  ।

 जनरल  जोरावर  सिंह  को  स्मृति  में  डाक-टिकट

 8944,  श्री  हेम  राज  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 7  1970  लिखित  उत्तर

 क्या  तिब्बत  के  विजेता  जनरल  जोरावर  सिंह  के  सम्मान  में  एक  स्मृति  डाक-टिकट

 जारी  करने  के  लिये  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  gar  कौर

 a  AUS
 wry

 कब  तक  ऐसे  टिकट  जारी  किये यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  Q

 जायेंगे  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बोर  :

 जी  att

 यह  प्रस्ताव  डाक-टिकट  सलाहकार  समिति  की  14  1970  को  हुई

 पिछली  बैठक  में  उसके  समक्ष  रखा  गया  था  ।  समिति  ने  यह  इच्छा  प्रकट  की  है  कि  जून  या

 जुलाई  में  होने  वाली  इसकी  अगली  बैठक  में  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  हारा  बीड़ी  उद्योग  का  सव  क्षण

 8945,  श्री  राजदेव  सिह  क्या  श्रम  तथा
 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  बीड़ी  उद्योग  का  सर्वेक्षण  आरम्भ  किया

 गया  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  संगठन  का  सर्वेक्षण  कायें  शीघ्र  पुरा  करने  को  कहेगी

 ताकि  बीड़ी  उद्योग  के  बड़ी  संख्या  में  मजदूरों  को  अधिनियम  के  अधिकार  क्षेत्र  में  लाकर  लाभान्वित

 किया  जा  सके  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  Sto  att  .  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  संगठन  ने  बीड़ी  उद्योग  का  सर्वेक्षण  पुरा  कर  लिया  है  कौर  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।  इस

 मामले  में  सम्बन्धित  पक्षों  का  बरामद  लेकर  तागे  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 आकाशवाणी  के  आर्टिस्टों  को  कामिक  संघ  के  अधिकार  न  देना

 8946,  at  यशपाल  fae  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  ओर  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  अ्राकाशवाणी  के  झ्रार्टिस्टों  की  इस  शिकायत  की  are  दिलाया

 गया  है  कि  उन्हें  अपनी  शिकायतें  व्यक्त  करने  के  लिए  कार्मिक  संघ  बनाने  के  सामान्य  बुनियादी

 भ्र धि कारों  की  अनुमति  नहीं

 यदि  at,  तो  इस  पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  भ्रौर

 (7)
 क्या  इस  मामले  को  एक  स्वतन्त्र  अधिकारी  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  2

 इस  झा दय  की  समाचार  पत्र  में  छपी  खबर  सरकार  ने  देखी  है  ।
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 श्राकाशवारी  के  कर्मचारियों  जिनमें  स्टाफ  आर्टिस्ट  भी  शामिल  है  के  ट्रेड

 युनियन  के  आधारभूत  सामान्य  अधिकारों  को  दबाने  या  उन्हें  न  देने  का  सरकार  का  कोई  इरादा

 नहीं है  !

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बिहार  डाक  तथा  तार  सकल  के  मुअत्तिल  कर्मचारी

 8947,  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सकिल  में  डाक  तार  विभाग  के  कुछ  कर्मचारी

 all  नियुक्त  करने  में  समक्ष  अधिकारी  से  छोटे  एक  अधिकारी  के  देशों  के  अ्रन्तगंत  19

 सितम्बर  1968  की  सांकेतिक  हड़ताल  तथा  उसके  ब्या  के  नियम  के  अ्रनुसार  कार्य  करोਂ

 aa  के  सिलसिले  में  मुरत्तिब

 क्या  ऐसे  कर्मचारी  कटिहार  तथा  अन्य  स्थानों  में  विशेष  रूप  से  अभी  तक  मुसततील

 हैं  हालांकि  उनका  किसी  प्रकार  की  हिंसा  में  हाथ  नहीं  कौर

 (7)  यदि  तो  ऐसे  कर्मचारियों  तुरन्त  पुनः  नियुक्त  करने  कौर  wa  तक  चल

 रही  मुब्तिला के
 औचित्य  की  जांच  के  aria  दिये  जा  रहे  यदि  तो  इसके  क्या

 कालरा  हैं  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बोर  fag)
 :

 ait  .  बिहार  सकल  में  हड़ताल  के  कारण  जितने  भी  कर्मचारियों  को  निलम्बित  किया

 गया  था  उन्हें  फिर  से  बहाल  कर  दिया  गया  है  ।  गया  विभागीय  तारघर  में  !  काम  करने  वाले  दो

 कर्मचारियों  को  बाद  में  अदालत  ने  aha  सेवा  अर ब्यादेदा  की  धारा  ५4  के  अधीन  दण्ड  दिया  था

 इसलिए  उन्हें  केन्द्रीय  सिविल  सेवाएं  नियन्त्रण  ate  1965  के

 नियम  10  (2)  के  अधीन  दण्डित  करने  की  तारीख  से  निलम्बित  माना  गया  है  ।

 इन  दो  कर्मचारियों  के  मामलों  पर  पुनर्विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  हाहा  पार  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 हाल  ही  में  अल्पसंख्यकों  के  भारत  आने  का  समाचार

 थ्री  समर  गृह  :  मैं  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  का  ध्यान  झ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व

 के  निम्नलिखित  विषय  की  शोर  दिलाता हूं  पौर  उनसे  प्रार्थना  करता हूं  कि  वह  इस  बारे  में

 वक्तव्य  दें  —_—

 हाल  ही  में  लगभग  50,000  अल्पसंख्यकों  के  पु  पाकिस्तान  से  भारत  जाने  का

 समाचारਂ
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 1892  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  शर  ध्यान  दिलाना

 —

 atte  काय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुरेशपाल  :  जैसा  पि  सदन  को  मालूम

 पुत्र  पाकिस्तान  में  अल्प  संख्यक  समुदायों  के  सदस्यों  को  निरंतर  ही  भावों  ate  कठिनाइयों

 का  सामना  करना  पड़  रहा  जिसकी  वजह  से  विगत  वर्षों  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  वे  लोग  भारत

 में श्रा गए  हैं  ।  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  के  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  सदस्यों  की  दशा  की

 ओर  पाकिस्तान  सरकार  का  ध्यान  बार-बार  आकर्षित  किया  है  ate  उनसे  यह  श्रमिकों  किया

 है  कि  वह  1950  के  नेहरू  लियाकत  करार  के  अनुसार  उनकी  पूर्ण  स्वतंत्रता  अर  समान

 अधिकारों  का  सुनिश्चय  करे  |

 पिछले  कुछ  महीनों  में  पुत  पाकिस्तान  से  art  वाले  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  सदस्यों  की

 संख्या  ae  बढ़  गई  है  ।  सदन  में  बहस  के  जरिए  कौर  प्रश्नों  के  उत्तरों  के  जरिए  सदन  को  इस

 स्थिति  से  अवगत  रखा  गया  है  कौर  इस  सिलसिले  में  श्रद्चतम  प्रश्न  संख्या  1466  है  जिसका

 उत्तर  कल  दिया  गया  ।  इस  संख्या  में  वृद्धि  का  कारण  आमतौर  से  सुरक्षा हीन

 झा धिक  निराधार  तथा  झ्रल्पसंख्यक  समुदायों  के  सदस्यों  के  साथ  भावपूर्ण  बर्ताव  है  ।  ऐसा  भी

 विश्वास  fear  जाता  है  कि  कुछ  राजनीतिक  दलों  ने  अल्पसंख्यकों  के  प्रति  जो  रुख  श्रस्तियार

 किया  है  ate  जिसकी  चर्चा  चुनाव  भ्रान्दोलन  में  हुई  है  उसकी  वजह  से  भी  अल्पसंख्यक  समुदायों

 के  सदस्यों  पर  बुरा  असर  पड़  रहा  है  ।

 पुर्व  पाकिस्तान  से  जाने  वालों  की  संख्या  में  इतनी  वृद्धि  हो  जाने  की  वजह  से  सदन  की

 ही  तरह  सरकार  भी  चिन्तित  है  ate  बताया  जाता  है  कि  इस  वर्ष  29-4-1970  तक  अन्दाजन

 34,500  व्यक्ति  भारत  पहुंचे  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  बात  के  खिलाफ  पाकिस्तान  सरकार  से  विरोध  प्रकट  किया  है  कि

 पाकिस्तान  के  निरंतर  दुखी  अल्पसंख्यक  समुदाय  की  दशा  सुधारने  के  लिए  उसने  कुछ  भी  नहीं

 किया  है  ate  पाकिस्तान  सरकार  से  कहा  है  कि  वह  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  सदस्यों  के

 सम्पत्ति  झ्र  आत्मसम्मान  की  रक्षा  का  निश्चय  करने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाए  जिससे  कि  वे

 दांतिपुबवंक  कौर  सम्मान  के  साथ  पाकिस्तान  के  भ्रमण  नागरिकों  के  समान  नागरिक  बनकर  रह

 सकें  ।  पाकिस्तान  सरकार  से  यह  भी  गया  है  कि  वह  भ्रल्पसंख्यक  समुदायों  में  फिर  से

 विश्वास  पेदा  करे  ताकि  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  सदस्य  इस  तरह  भारत  में  न  जाते  जाए  |

 सदन  यह  स्वीकार  करेगा  कि  यह  एक  नाजुक  मामला  है  कौर  इसके  प्रति  भ्र पनी

 क्रिया  के  मामले  में  कौर  इस  स्थिति  का  मुक़ाबला  करने  के  लिए  हम  जो  कारवाई  करें  उसमें  बहुत

 सावधान  रहने  की  जरूरत  यह  जरूरी  है  कि  ऐसा  कोई  कदम  न  उठाया  जाए  जिससे

 क्रिया वादी  तत्वों  को  तनाव  पदा  करने  कौर  भ्र वांछनीय  घटनाए  करने  का  मौका  मिले  |

 श्री  समर  गह
 :  इस  वक्तव्य  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  पाकिस्तान  के  अल्पसंयकों

 के  प्रति  कितनी  उपेक्षा  की  नीति  अपनाये  हुए  इन  अल्पसंख्यकों  को  विभाजन  के  समय

 ग्रामवासी  दिये  गये  थे  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  से  art  वालों  की  संख्या  कई  लाख  है  ।  देश  की

 स्वतन्त्रता  के  संघर्ष  में  इन  लोगों  ने  बहुत  बलिदान  दिये  थे  ।  सरकार  की  यह  जानकारी  कि  केवलਂ

 34,000  व्यक्ति  आये  हैं  गलत  ये  लोग  केवल  पश्चिम  बंगाल  में  न  जाकर  त्रिपुरा

 शादी  राज्यों  में  भी  शाये  हैं  ।  त्रिपुरा  के  मुख्य  मंदी  ने  स्वयं  gh  ag  बताया  था  कि  वहां  पर

 प्रत  दिन  100  से  200  व्यक्ति  ar  रहे  हैं  ।
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 मेरे  पास  इस  समय  पूर्वी  पाकिस्तान  का  एक  नक्शा  है  ।  इससे  देखा  जा  सकता  है  किः

 किन  किन  स्थानों  से  लोग  तरा  रहे  हैं  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  के  सिलहट  तथा  चटगांव  जिलों  में

 हिन्दु ्र ों  की  लगभग  आराधी  जनसंख्या  थी  ।  aa  पाकिस्तान  सरकार  उन  पर  अत्याचार  कर  रही  है

 कौर  उन्हें  निकाला  जा  रहा  पाकिस्तान  सरकार  चाहती  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  की  जन

 संख्या  कम  की  जाये  ताकि  पश्चिम  पाकिस्तान  का  पूर्वी  पाकिस्तान  पर  प्रभुत्व  झ्र  कड़ा  किया

 जा  सके  ।  इसमें  बैचारे  हिन्दुद्नों  को  अत्याचार  का  निशाना  बनाया  जा  रहा  है  ।  पूर्वी  पाकिस्तान

 में  हिन्दू  जीवन  के  सभी  पहलुओं  में  प्रमुख  स्थान  रखते  थे  ।  अरब  उन्हें  वहां  से  चले  जाने  पर

 मजबूर  किया  जा  रहा  है  ।

 पाकिस्तान  में  झ्रागामी  भ्रवतुबर  के  महीने  में  चुनाव  होने  वाले  हैं  ।  कुछ  हिन्दु  विरोधी  दल

 हिन्दुओं  के  विरुद्ध  प्रचार  कर  रहे  हैं  ।  इससे  वहां  आतंक  Har  हनना  कौर  हिन्दूवादी  को  निकाला

 जा  रहा  है  ताकि  वे  चुनाव  में  भाग  न  ले  सकें  ।

 यहां  पर  हमारी  सरकार  बिल्कुल  लापरवाह  हो  गई  है  ।  यह  प.किस्तान  सरकार  पर

 दबाव  नहीं  डाल  सकती  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  के  हिन्दुओं  की  मर्यादा

 को  सुरक्षित  कराये  ।  वहां  पर  हिन्दुन्नों  की  सभी  प्रकार  की  सम्पत्ति  पर  सरकार  ने  कब्जा  कर

 लिया  है  ।  उनके  साथ  सभी  मामलों  में  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  सरकार  की  हिंदियों  को  तंग  करके  वहां  से  निकालने

 की  नीति  के  विरुद्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  सरकार  ने  जनमत  तैयार  किया  है  अथवा  करेगी  ?  हाल

 में  बड़ी  संख्या  में  हिन्दूवादी  के  निकाले  जाने  के  विरुद्ध  सरकार  ने  पाकिस्तान  को  विरोध  पत्र  भेजने

 में  इतनी  देरी  क्यों  की  ?  क्या  सरकार  पाकिस्तान  सरकार  से  कहेगी  कि  ढाका  स्थित  हमारे  उप

 उच्चायुक्त  को  उन  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  की  अनुमति  दे  जहां  से  हिन्दू  निकाले  जा  रहे  हैं  ?  क्या

 श्राकादावाणी  द्वारा  प्रचार  किया  जायेगा  ?  क्या  सरकार  नेहरू-लियाकत  समझौते  को  ga:  लागु

 करेगी  ताकि  wet  संख्यकों  के  हितों  को  सुरक्षित  किया  जा  सके  ?  यदि  पाकिस्तान  पर  कोई  प्रभाव

 नहीं  होता  तो  क्या  सरकार  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  बीच  विमान  सेवा  को  बन्द  करने

 के  लिये  कहेगी  ate  इस  प्रकार  पाकिस्तान  पर  दबाव  डालेगी  ?

 att  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  पूर्वी  पाकिस्तान  में  seg  संख्यकों  की  दुर्दशा  पर  हमें  बहुत  चिनता  है  |

 सरकार  इस  बारे  में  लापरवाह  नहीं  है  ।  हमने  भ्र पनी  ओर  से  पूरी  पुरी  कोशिश  की  है
 ।

 हमारे

 समक्ष  कुछ  कठिनाइयां  है  ।  हमने  इस  बारे  में  was  बार  पाकिस्तान  से  बातचीत  की  है  ।  मैं  यही
 नन

 कह  सकता  हूं  कि  पाकिस्तान  सरकार  की  श्राप  संख्यकों  के  प्रति  नीति  दक्षिणी  श्रफ़ीका  की  जाति

 भेद  तथा  रंग  भेद  की  नीति  से  भी  खराब  है  ।  ताने  वाले  व्यक्तियों  के  बारे  में  मैंने  जो  आंकड़े  दिये

 हैं  उनमें  कुछ  अन्तर  हो  सकता  है  |

 हम  मित्र  देशों  को  इन  घटनाओं  की  सूचना  देते  रहते  हैं  इस  बारे  में  मैं  रूस  का  उल्लेख

 करना  चाहता हें  क्योकि  ताशकन्द  समझौते  के  पीछे  रूस  ने  भागलिया  था  ।  हम  अरन्य  देशों  से  भी  विचार

 विमश  करते  रहते  हमें  wa  भी  त्राणा  है  कि  पाकिस्तान  के  साथ  बातचीत  द्वारा  इस  समस्या

 को  हल  कर  लिया  जायेगा  ।  विरोध  पत्र  भेजने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  gar  है  ।  हम  स्थिति  के  बारे

 में  पुर्णा  रूप  से  जागरूक  रहते  हैं  ।  जनवरी  के  बाद  जाने  वाले  अल्प  सैनिकों  की  संख्या  बहुत  बढ़
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 दिलाना

 गई  है  ।  हमने  स्थिति  का  झ्रध्ययन  करके  ava  में  विरोध  पत्र  भेजा  था  ।  जब  भी  स्थिति  खराब

 होती  है  हम  पाकिस्तान  से  कहते  हैं  कि  हमारे  उच्चायुक्त  को  दौरा  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 Sir  even  after  the  creation  of  Pakistan  the Shri  Shiva  Chandra  Jha  (Madhu  bani)  ;
 problems  of  this  subcontinent  hive  incrcased  and  inspite  of  the  fact  that  there  was  an

 agreement.  Pakistan  has  violated  that  agreement  time  and  again  I  want  to  know  the
 number  of  times  of  Pakistan  has  violated  the  Nehru-Liyaqat  pact  of  1950  and  the  number
 of  times  protests  have  been  lodged  with  the  country.

 Secondly, I  want  to  know  the  value  of  property  left  behind  by  34,000  refugees
 who  came  in  India  up  to  29.  4.  70,  I  want  Government  to  adopt  liberal  attitude  towards
 those  who  are  being  forced  to  leave  their  houses  in  Pakistan.  What  to  know  whether
 Government  has  taken  any  action  to  raise  the  issue  of  Pakisatan’s  policy  in  U.N.  0,  It

 should  be  condemned  as  has  been  done  in  the  case  of  Rhodesia,

 The  N,  O.  gives  grants  for  Tibetan  refugees.  I  want  know  whether  any  acticn
 has  been  taken  to  secure  grants  from  U.N.  for  relief  work  for  refugees  coming  from

 Pakistan,  if  so,  the  reaction  of  U.  N.  0,  in  this  regard  ?

 Shri  Surendra  Pal  Singh.  :  I  am  sorry  to  say  that  Pakistan  has  not  implemented
 the  pact  of  1950.  It  is  only  on  paper.  It  is  no  use  counting  the  number  of  violations.  In

 regard  to  the  value  of  propery  left  by  refugees  from  Pakisatan,  1  want  to  say  that  no

 assessment  has  been  made  so  far.  This  information  is  being  collected.

 So  far  the  question  of  being  liberal  towards  the  refugees  coming  from  Pakisatan
 is  concerned  I  want  to  say  that  we  do  not  want  that  the  people  should  leave  there

 places.

 I  have  already  stated  that  Pakistan,  attitude  and  policy  is  like  the  apartheid  policy
 of  South  Africa.  It  is  correct  that  this  issue  has  not  been  raised  and  resolutions  have  not

 been  passed  but  we  should  at  the  same  time  know  that  such  resolution  have  no  effect  on

 those  countries.  We  should  see  as  to  how  for  they  have  been  effective  ?  We  are  looking
 after  the  refugees  ?  We  are  looking  after  the  regugees  and  doing  every  thing  to  resettle
 them.

 —  श

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID
 ON

 THE  TABLE

 अत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अधीन

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना  साहेब
 :  मैं  अत्यावश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  को  उपधारा (6)  के

 सूचना  अझर  तथा  अग्रे  जी
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हु

 जो  दिनांक  13  1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ate  जिसके  द्वारा  19

 ay
 1970  की  अधिसूचना  संख्या  1000  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  3426/70]
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 Motion  Re  :  Joint  Committee  on  Commission  of  Inquiry  May  7,  1970

 (Amendment)  Bill

 जांच  आयोग  विधेयक  संबधी  aga  समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE:  JOINT  COMMITTEE  ON  COMMISSION  OF  INQUIRY
 (AMENDMENT)  BILL.

 गृह  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु

 यह  राज्य  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  कि  जांच  ara

 1952,  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  दोनों  सभाश्रों  की  संयुक्त  समिति  को

 वर्षाकालीन  1970  के  प्रथम  सप्ताह  में  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  अनुदेश

 दिया  जाये  1”

 अध्यक्ष  महोदय  :.  et  यह

 कि  यह  राज्य  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  fe  जांच  आयोग  अधिनियम

 1952,  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  दोनों  सभाश्रों  की  संयुक्त  समिति  को

 बर्षा कालीन  1970  के  प्रथम  सप्ताह  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  श्रनुदेदा

 दिया  जाये ।”*

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  Motion  was:  adopted.

 पेट्रोलियम  विधेयक

 PETROLEUM  (AMENDMENT)  BILL-CONTD,

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  रा

 :  मैंने  पहले  ही  इस  बारे  में  4  1969  को  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिया  था  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  ने  उस  समय  चर्चा  में  भाग  लिया  art

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  श्री  ao  रा०  चव्हाण  द्वारा  4  1969  को

 प्रस्तुत  किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी

 पेट्रोलियम  1934  में  भ्र ग्रे  तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  निचार

 किया

 Shri  Yogendra  Sharma  (Begusrai)  :  The  aim  of  this  bill  is  to  facilitate  the  switch
 over  from  present  gallon  system  of  measures  to  metric  system  of  measures.  We  welcome
 this  change.  The  greatest  need  of  the  hour  is  to  change  the  management  in  Petroleum

 Depariment.  We  should  have  modern  management.  If  you  go  through  the  report  of

 Ganga  water  pollution  commission.  You  will  find  that  it  was  the  inefficiency  and  negli-

 gence  of  management  that  the  oil  refineries  had  to  suffer  on  loss  of  Rs,  3  lakhs.  The

 Commission  has  held  responsible  three  high  officials  for  being  ignorant  of  the  facts,  It

 has  named  those  officials  and  has  said  they  failed  to  ensure  the  efficient  treatment  of  the

 effluent  and  to  discharge  it  in  the  proper  manner  in  to  the  river,
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 I  want  to  know  as  to  what  action  has  been  taken  against  them,  if  no  action  has
 been  taken,  the  reasons  therefor  We  will  have  to  change  managements  to  avoid  such

 things.  The  high  officials  think  that  they  are  the  owners  of  the  plants  They  pay  no  heed
 to  the  request  and  suggestions  of  workers

 In  this  public  money  is  being  squandered  The  managements  of  all  public  under

 taking  should  be  changed

 am  against  the  posting  of  millitary  officers  on  high  posts  in  public  underta-
 Kings  The  technical  personnel  should  be  appointed  in  those  posts  They  know  as  to
 how  things  can  be  improved  The  pensioner  officers  should  be  removed  from  public
 undertakings  like  Barauni  Refineries

 थ्रो  गणेश  घोष  इस  कानून  के  बन  जाने  के  बावजूद  विदेशी  ते

 कम्पनियां  अपने  अनुचित  लाभ  प्राप्त  करती  ही  रहेगी  ।  इनके  शोषण  को  समाप्त  करने  के  लिये

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।  इन  कंपनियों  ने  बड़े  बड़े  सरकारी  अधिकारियों  के  साथ

 सांठगांठ  कर  रखी है  ।  भारत  में  विदेशी  तेल  कम्पनियां  aga  भ्रमित  मुनाफा  ले  रही  हैं  ।  उन्होंने

 अपने  माल  की  दरें  कम  नहीं  की  हैं  ।  इसका  समाधान  उनका  राष्ट्रीयकरण  ही  है  ।  हमें

 हैरानी  होती
 है  कि  यह  उनके  साथ  सहयोग  करके  उनको  प्रश्न  दे  रही  है  ।  भारतीय  तेल

 निगम  में  भी  सुधार  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।  इस  निगम  उच्च  पदों  पर  सेवानिवृत्त  सेना

 अधिकारियों  को  क्यों  नियुक्त  किया  जा  रहा  है
 ?  क्या  उन्हें  इस  काय  का  भ्रावद्यक  ज्ञान  प्राप्त  है

 ?

 कलकत्ता  तथा  पूर्वी  भारत  के  क्षेत्रों  में  श्रमिक  नेताओं  के  विरुद्ध  तेल  निगम  गर  कानूनी  किये  वाही

 कर  रहा  है  ।  इसकी  जांच  होनी  चाहिये  ।

 Sir Shri  Shiva  Chandra  Jha  (Madhubani)  I  support  the  demands  made  by  Shri

 Yogendra  Sharma  in  respect  of  undertakings  under  Ministry  of  petroleum  and  chemicals.
 I  want  to  refer  to  Fertilizer  Corporation  of  India  The  Managing  Director  of  this  corpora
 tion  is  harassing  the  officers  of  corporation  He  has  removed  the  personne!  Manager
 in  a  very  arbitrary  manner  There  are  many  such  cases  I  want  a  thorough  enquiry  to

 be  held  into  all  of  them.

 The  Managing  Director  is  flouting  the  instructions  issued  by  the  Minister  himsel

 very  deplorable  state  of  affairs  is  obtaining  in  this  corporation  at  present

 I  want  to  know  whether  Shri  Satish  Chandra  would  be  removed  from  the  Managing

 Directorship  ?  There  are  a  large  number  of  charges  against  him

 We  know  that  the  water  of  Ganga  was  polluted  and  there  was  fire  in  Ganga  Now

 again  things  are  moving  in  similar  direction.  The  faulty  water  is  collecting  and  water

 supplied  to  Monghyr  will  again  be  polluted  warn  that  precautionary  measures  should

 be  taken  in  time  otherwise  there  is  again  likelihood  of  pollention  of  Ganga  water

 It  is  a  pity  that  this  Government  takes  no  action  even  after  enquiries  have  been

 made

 The  foreign  oil  companies  making  huge  profits  and  sending  it  to  foreign  countries

 It  is  not  good  They  are  disobeying  the  Government’s  orders.
 he

 All  oil  companies  should

 be  nationalised  The  workiag  of  public  undert takings  should क  ग  voVvuE  be  i improved  otherwise  they
 will  prove  a  burden  on  our  economy.
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 on

 माननीय  सदर at  दा०  Wo  चव्हाण  :  यों  ने  पेट्रोलियम  म  विधेयक
 1969  पर

 वक्तव्य  देते  समय  बरौनी  में  निर्माणाधीन  उं रव  कौर  बरौनी  तेल  दोधक  कारखाना

 के  बारे में  कुछ  बातें  कहीं हैं  ।

 यह  सच  है  कि  गंगा  जल  में  प्राग  लगाने  के  समाचार  से  एक  जांच  समिति  की  नियुक्ति  की

 गई  थी  ate  इसमें  अपनी  सिफ़ारिशों  प्रस्तुत  की  है  तथा  अधिकतर  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  की

 की  गई  है  ;

 इन  सिफारिशों  के  संदर्भ  में  कुछ  मामलों  में  कार्यवाही  राज्य  केन्द्रीय  सरकार

 श्र  बरोनी  तेल  दोधक  कारखाना  ने  अलग-प्लग  करनी  इनमें  से  अधिकांश  सिफारिशों

 पर  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 इसमें  कहा  गया  है  कि  सरकार  को  अधिकारियों  के श्री  योगेन्द्र  wat  :

 श्राचरण  के  बारे  में  विस्तृत  ब्योरा  दिया  गया  है  भ्रापने  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  :  मैंने  यह  बताया  है  कि  तीन  विभिन्न  श्रे  शियों  में  सिफारिशें  की

 गई  जो  कार्यवाही  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  ने  करनी  दूसरा  जो  कायंवाही  राज्य

 सरकार  ने  करनी  जो  कार्यवाही  भारत  सरकार  ने  करनी  आयोग  का  निष्कर्ष  इस

 आशय  का  है  कि  कुछ  अधिकारी  अपने  कतेंव्य  के  उपेक्षा  के  दोषी  पाये  गये  है  ate  यह  सिफारिश

 की  गई  है  कि  भ्रधिकारिंयों  के  चरण  के  बारे  में  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  योगेन्द्र  फार्मा :  amiga  यह  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  दा०  रा चब्हण  :  प्रतिवेदन  हाल  ही  में  प्रस्तुत  किया  गया  अ्रधिकांश  सिफारिशों

 को  स्वीकार  किया  गया  है  a  fear  aaa  कंपनी  अधिकारियों  की  जांच  करायेगी  तथा  उसकी

 सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  जायेगा
 ॥

 मै  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  में  गया  था  कौर  वहां  अघिकारियों  तथा  कर्मचारियों  से

 मिला  था
 ।

 मैंने  वहां  यह  पाया  कि  व्तंमान  महाप्रबंधक  से  कर्मचारी  काफी  सीमा  तक  संतुष्ट  हैं  ।

 थी  योगेन्द्र  फार्मा  :
 यह  गलत  वे  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।

 श्रीमती
 तार  केसरी  सिन्हा  :  श्राप  यहां  राजनीति  को  ला  रहे  मैंने  उस  स्थान

 का  दौरा  किया

 थी  योगेन्द्र  शर्मा  आपको  जनता  से  कुछ  नहीं  करना  *  *

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  mada  सदस्य  ने  कहा  है  कि  मेरा  उसमें  व्यक्तिगत  हित

 मैं  उनको  चुनौती  देती  वे  या  तो  इस  बात  को  सिद्ध  करें  अथवा  पदत्याग  करें  ।

 मैं  उनको  चुनौती  देती  हुं  x  वे  इसको  सिद्ध  करें  ।  मैं  श्री  योगेन्द्र  शर्मा  को

 चुनौती  देती  हूं  कि  वे  यह  सिद्ध  करें  कि  मेरा  बरौनी  तेल  शोधक  में  व्यक्तिगत  हित  है  मैं  इस  मामले

 x x  *  अध्यक्ष  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  aaa  से  निकाला  गया
 ।

 देखिये  पृष्ठ  संख्या
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 1970  लिलि

 पेट्रोलियम
 विधेयक-जारी

 में  आपका  विनिमय  चाहती  हूँ  नहीं  तो  मैं  यह  सभा  का  कार्य  चलने  नहीं  दूंगी  x  x  उन्होंने  मेरे

 पर  rag  लगाया  है  यदि  वे  उसे  सिद्ध  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  वे  पदत्याग  करें  ।

 श्री  योगेन्द्र  दार्मा  मैं  प्रतियोगी  लगाता  हैं  कि  उनके  पति  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने

 नियुक्त  हैं  ।

 श्रीमती  तार  केदारी  सिन्हा  मेरे  पति  कई  वर्षों  से  वहां  नियुक्त हैं  र  मैं  यह  जांच

 करवाने  के  लिए  भी  gare  हूं  कि  मेरे  कारण  उनकी  वहां  नियुक्ति  हुई
 है  अथवा  मेरे  द्वारा  उनको

 कोई  लाभ  पहुंचा  है  ।  मैं  श्री  योगेन्द्र  शर्मा  को  इसे  सिद्ध  करने  के  लिए  चुनौती  देती  हूं  ।

 श्री  योगेन्द्र  शर्मा  हम  दोनों  को  पद  त्याग  करके  फिर  से  चुनाव  लड़ने  चाहिए  ताकि

 जनता  का  निकाय  मालुम  किया  जा  सके  ॥

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  मै  अपने  निर्वाचित  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  20  ay  से  करती

 झरा  रही  हू  जबकि  उन्होंने  एक  ही  बार  चुनाव  जीता  वे  इस  प्रकार  सबको  डरा-धमका  नहीं

 सकते  मैं  जांच  करवाने  के  लिये  तैयार  हूं  ।

 श्री  पीलु  मोडी  मैं  नही  जानता  कि  शापने  श्री  वर्मा  को  माननीय  सदस्य  पर

 दोषारोपण  करते  सुना  है
 *  *

 मेरे  विचार  में  great  इस  बात  को  गंभीरता  से  लेना  चाहिये

 यदि  सदस्य  सभा  के  झझरी  सदस्यों  पर  इस  प्रकार  दोचार  करते  रहें  तो  यहां  काम  करना  कठिन

 हो  जायेगा  ग्रीवा  आपको  इस  सम्बन्ध  में  कठोर  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि

 जब  भी  कभी  इस  तरह  की  बात  उठती  है  तो  सभा  की  कायंवाही  को  समाप्त  कर  देनी  चाहिये  |

 अध्यक्ष  महोदय  दुर्भाग्यवश  मैं  उनके  पति  का  नाम  तथा  पदनाम  नहीं  जानता  हूं  ।

 इस  मामले  की  जांच  करूगा  तथा  यह  सुनिश्चित  करूगा  कि  कोई  अपमानजनक  बात  वहां  न  रहे

 भर  उन  सबको  कायंवाही  वृतान्त  से  निकाल  दिया  यदि  उनका  सदस्य  के  प्रति  कोई  आरोप

 है  तो  वे  लिखकर  gh  दें  तथा  मैं  सम्बन्धित  सदस्य  को  स्पष्टीकरण  करने  के  लिए  दूगा  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  मेरे  पति  का  नाम  श्री  निधि  देव  मैं  चाहती  हूं  कि  श्राप

 इसकी  जांच  यह  एक  गम्भीर  मामला  यदि  यह  सिद्ध  हो  गया  तो  माननीय  सदस्य  के

 रुद्ध  कार्यवाही  करिए  जो  सभा  में  इस  प्रकार  की  बात  कर  रहे  हैं
 *  *

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  विभाग  के  श्रन्तगत  उर्वरक  कारखाना

 जो  निर्माणाधीन  तथा  बरौनी  तेल  दोधक  कारखाना  है

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय  कृपया  इसको  बाद  में  स्पष्ट  करें  ।  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करना  चाहता  हूं  चू  कि  यहां  कई  खंड  हैं  प्रभाव  वे  उन  पर  बोल  सकते  है  ।

 aA
 x  X  अध्यक्ष  के  प्रादेशानुसार  कार्यवाही  वृत्त  नत  से  निकाला  गया  ।  देखिये  पृष्ठ  संख्या
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 Petroleum  (Amendment)  Bill-Contd  May  7,  1970:

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  ara  कहा  था  कि  इस  बात  की  जांच  करवाई  जायेगी  तो

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  ऐसा  कल  किया  जायेगा  ।  यह  एक  गम्भीर  मामला  हैं  ।  मैं  चाहती  हूं  कि

 इस  मामले  की  जांच  करवाई  जाये  तथा  उसका  प्रतिवेदन  सभा  के  समक्ष  रखा  जाये  |

 > अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  जांच  करवाने  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  मैं  पहले  रिकार्डों

 को  देखूंगा  att  वहां  किसी  श्रीमान  जनक  वावय  को  नहीं  रहने  सब  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करता  हू  :

 प्रश्न  यह  है  :

 कि  पैट्रोलियम  अधिनियम  1934  को  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये

 प्रस्ताव  क्त  हुआ

 The  motion  was  adopted

 अध्यक्ष  महोदय  :  wa  हम  खंडों  पर  विचार  खण्ड  2  से  4  तक  कोई  संशोधन  नहीं

 है  अतएव  मैं  इन्हें  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखू  प्रश्न  यह  है  :

 श्रीखंड  2  से  4  विधेयक  का  श्री  बने
 59.0

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 खंड  2  से
 4

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clause  2  to  4  were  added  to  the  Bill

 कात  we अध्यक्ष  महोदय  प क  en ed  NUS  5,  6  ate  पर  मध्यान्ह  भोजन  पश्चात्  विचार

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  बजकर  पन्द्रह  मिनट  म०  प०  तक

 के  लिए  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  Then  Adjourned  For  Lunch  Till  a  Quarter  Past  Fourteen  of  the

 Clock,

 मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  दो  बजकर  बीस  मिनट  म०  पृ०  पर  पन  समवेत

 get

 The  Lok:  Sabha  re-  assembled  after  Lunch  at  Twenty  Mioutes  past  fourteen  of  the

 Clock
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 17  1892  (aa)  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रबन्ध  में  भाग  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुये

 ।  Mr,  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रबन्ध  में  भाग  विधेयक

 CENTRAL  UNIVERSITIES  (STUDENTS  PARTICIPATION  (BILL)

 Shri  Madhu  Limaye  (Mongbhyr)  :  am  sorry  was  not  present  in  the  morning
 when  my  name  was  called.  Now  with  your  permission  I  want  to  place  the  opinions  of  the
 Bill  regarding  constitution  of  students  Unions  and  their  representatives  in  the  Central
 Universities  Bodies.

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  हम  सवेरे  एक  महत्वपूर्ण  मामला  उठाना  चाहते

 दिल्ली  में  कम्बोडिया  पर  अ्रमरी की  आक्रमण  के  फलस्वरूप  प्रदान  gar  था  जिनमें  कुमारी  सुनीता

 चक्रवती  भी  थी  ।  उसके  विरुद्ध  धारा  332  के  झन्तगंत  यह  arty  लगाया  गया  है  कि  वह  एक
 कांस्टेबल  के  हाथापाई  करना  चाहती  थी  ॥  श्राप  ग्रह  कार्य  मंत्री  को  इस  पर  वक्तव्य  देने

 को  कहिए  ॥

 थ्री  श्रीचन्द  गोयल  :  श्राप  जानते  ही  होंगे  कि  सरकार  ate  हिमाचल  प्रदेश

 के  अराजपत्रित  कर्मचारियों  में  बातचीत  ट्ट  गई  है  ।  झाज  जनसंघी  विद्यायक  प्रधान  मंत्री  के

 निवास  स्थान  के  समक्ष  प्रदर्शन  कर  रहे  कृपया  गृह  कार्य  मंत्री  को  वक्तव्य  देने  को  कहें  ।

 पेट्रोलियम  )
 विधेयक-जारी

 PETROLEUM  AMENDMENT  BILL-CONTD.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ma  हम  विधेयक  पर  खंड  वार  विचार  करेंगे  ।

 खंड 5

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  ।

 पृष्ठ  2

 खंड  5  के  स्थान  पर  रखिए

 घारा  4  का  संशोधन

 5  In  section  4  of  the  principal  act

 (a)  for  the  words  ‘dangerous  petroleum  ‘‘whenever  they  occur  the  words  and

 letter  ‘Petroleum  class  A’’  shall  be  substituted.

 (b)  in  clause  (1),  the  words  including  the  charging  o  fees  for  any  service

 rendered  in  connection  with  the  import,  transport  and  storage  of  petro-

 leum’  shall  be  inserted  at  the  end.

 5  मुख्य  अधिनियम  की  घारा  4

 पेट्रोलियमਂ  के  स्थान  जहां  काटीं  यह  जाता (*)

 श्रेणी  ए
 सानता सरना  रखा
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 खंड  में  के  ढुलाई  तथा  भंडार  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  कोई

 सेवाओं  के  लिए  शुल्क  लगाने  सहि तको को  अन्त  में  जोड़ा  जायेगा  ।]  (ii)

 इस  संशोधन  का  यह  कारण  है  कि  adara  अधिनियम  में  विभिन्न  सेवायों  aris  के

 शुल्क  लेने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  अ्रतएव  इसको  अन्त  में  जोड़ा  गया  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है

 उखड़  5  के  स्थान  पर  रखिए

 घारा  4  का  संशोधन

 5  In  section  4  of  the  principal  act—

 (a)  for  the  words  ‘dangerous  petroleum’  whenever  they  occer,  the  words  and

 letter’  Petroleum  class  A’  shall  be  substituted.

 (b)  in  clause  (i)  the  words  the  charging  of  fees  for  any  services

 rendered  in  connection  with  the  import,  transport  and  storage  of  petro-
 leu:in’’  shall  be  inserted  at  the  end.

 [5.  मुख्य  अधिनियम  की  घारा
 4

 में  eer

 *'खतरनाक  पेट्रोलियम  के  स्थान  जहां  कहीं  भी  यह  arar

 लियम  श्रे  री  एक  दाऊद  रखा  जाये  ;

 खंड  (1)  में  के  ढुलाई  तथा  भंडार  के  सम्बन्ध  में  दी

 गई  कोई  सेवाओं  के  लिए  शुल्क  लगाने  सहितਂ  को  अनन्त  में  जोड़ा

 (ii)

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 The  Motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 fads  5  संशोधित  रूप में  विधेयक  का  बने

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 The  Motion  was  Adopted

 खंड  5,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clauses  5  as  amended  was  added  to  the  Bill

 खंड  तथा  7  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  6  and  7  were  added  to  the  Bill,
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 पेट्रोलियम
 विधेयक-जारी

 खण्ड

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani)  :  I  move  my  amendment  1,  2,  and  3.  In  this
 connection  I  want  to  say  that  one  to  introduction  of  metric  system  of  weight  and  measures
 it  has  been  necessary  to  revise  the  Foot-Pound  second  system,  It  also  become  necessary
 to  rationalize  and  simplify  the  I  have  amendment  no.  on  clause  8  i,  e.
 substitute  1000  in  place  of  2500.  If  permission  is  given  to  keep  2500  litres  the  corruption
 and  black  marketing  will  prevail.  By  minoring  amendement  No,  2,  [have  to  say  that  it
 should  be  1000  litres  instead  of  4500  liters,  For  Aclass  petroleum  in  8(1)  have  moved

 my  amendement  no.  3  that  10  ॥  (7८५  may  be  subtituted  in  place  of  30  litres  because  it  will
 remove  the  fear  of  corruption.

 थ्रो  दा०  रा०  :  मूल  पैट्रोलियम  अघिनियम  1934  में  गैलन ों  ar  उल्लेख  किया

 कौर  त्व  उसे  लिटर  में  बदलने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  माननीय  सदस्य  2500  लिटर  को

 1000  शादी  में  बदलना  चाहते  हैं  ।  मेरी  समय  में  यह  बात  नहीं  जाती  है  क्योंकि  सभी  बेलनों

 को  लिटरों  में  परिवर्तित  पुर्णा कन  किया  गया  मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  में  कोई  तके

 नहीं  देखता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  शिवचन्द्र  का  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  1,2  ate  3  मतदान

 के  लिए  रखूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय-द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  अस्वीोकत  हुए

 The  amendment  were  put  and  Negatived

 रन  यह  है  : उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 8  विधेयक  का  aa  बने ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  Motion  was  Adopted.

 खंड  8  विधायक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  8  was  added  to  the  Bill

 खंड  9  से  13  विषयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clauses  9  to  13  were  added  to  the  Bill

 खंड  14

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कभी  कौर  कुछ  संशोधन  हैं  |

 Shri  Shiv  Chandra  Jha:  I  beg  to  move  my  amendement  No.  4  and  7  and  12  to

 15.  want  to  say  that  the  section  23  of  the  Principal  Act  is  being  amended  by  clause  No.

 14.  for  14(a)  I  have  suggested  by  amendement  No.  4  that  the  period  of  imprisonment

 may  be  extended  to  3  months  and  my  amenedment  No.  says  that  Rs.  1000  may  be

 increased  to  Rs.  2000-  My  amendement  No  6,  I  want  imprisonment  of  three  months  may

 be  replaced  by  months.
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 I  have  three  amendments  on  clauses  14  Petroleum  has  an  important  place  in  our

 economy  so  the  Government  should  be  more  careful  in  this  respect,

 मेरा  श्री  fra  चन्द्र  भा  के  विचारों  से  विरोध  है  ।  यदि  श्राप श्री  लोबो  प्रभु  :

 दण्ड  में  वृद्धि  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  इसके  लिए  कारण  देना  चाहिए  ।  बाप  साधारण  श्री

 दण्ड  के  स्थान  पर  कारावास  दंड  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  श्राप  कल्पना  कीजिए  कि  यदि  किसी

 व्यक्ति  को  1  गैलन  पैट्रोल  भ्रधघिक  या  कम  रखने  के  कारण  उसे  जेल  भेजा  जाता  है  तो  श्राप

 कारी  को  ऐसा  अ्रधिकार  दे  रहे  हैं  जिससे  वह  जनता  को  परेशान  कर  सकता  है  तथा  उनसे  धुले

 सकता  है  ।  जितना  कठोर  दण्ड  होगा  उतना  ही  कम  न्यायालय  सजा  देने  का  इच्छुक  होगा  |  बाप

 इसके  स्थान  पर  सजदा  रख  सकते  हैं  ।  मैंने  यह  अपने  विचार  प्रकट  करके  स्थिति  को  स्पष्ट  कर

 दिया  है  ।  मैं  अपने  अनुभव  से  ऐसा  रहा  हूँ  ,

 श्री  दा०  रण  चव्हाण  :  वर्तमान  शभ्रधिनियम  की  घारा  23  में  प्रथम  अपराध

 के  लिए  500  रुपए  alt  इसके  बाद  होने  वाले  अपराध  के  लिए  2,000  रुपये

 श्रथेंदंड  की  व्यवस्था  है  ।  इसको  ्र  बढ़ाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  जेसा  कि  खंड  14  में

 उल्लिखित  ऐसा  करने  का  भी  एक  कारण  है  ।  1960  में  दिल्ली  प्रशासन  ने  पांच  ऐसे

 मामले  पकड़े  थे  जो  अनधिकृत  रूप  में  पेट्रोल  जमा  करने  से  सम्बन्धित  थे  कौर  इसमें  150  रुपये  से

 300  रुपये  तक  का  ua  दंड  दिया  गया  था  ।  उस  समय  लोक  सभा  में  भी  इसकी  चर्चा  हुई  थी

 श्र  यह  सोचा  गया  था  कि  यह  दंड  बहुत  नरम  है  ।  अतएव  ऐसी  जानी  चाहिए

 जिसके  अ्रन्तगंत  दंड  न  कठोर  कौर  न  नरम  हो  ।  इसके  अतिरिक्त  कई  दुर्घटनाएं  भी  हुई  जो  कि

 अघिकतर  पुराने  अधिनियम  में  निहित  शर्तों  को  न  मानने  ate  शभ्रनघधिकृत  रूप  से  पेट्रोल  को  जमा

 रखने  के  कारण  हुई  ।  अतएव  यहां  जो  दंड  देने  की  व्यवस्था  की  गई  वह  पर्याप्त  हैं  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  तथा  ब्यौरा  दृष्टि  में  रखते

 हुए  मैं  अपने  संशोधनों  को  वापिस  लेता  हूँ  ।

 at  स  ् उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  कानन  भ्रपने  संशोधनों  को  वापिस  लेने

 की  अनुमति  है  ?

 माननीय  सदस्य  :  जी  हा  |

 संशोधन  संख्या  12  से  15  सभा  को  अनुमति  से  वापिस  लिए  गए  ।

 amendment  No,  12  to'15  were  by  leave,  withdrawn.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  oa  श्री  शिवचन्द्र  भा  के  संशोधनों  सभा  के  समक्ष  मतदान  के

 लिए  रखू गा  |

 संशोधन
 रोया  4  से  7  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  अस्लियत

 हुए  ।

 The  Amendment  Nos,  4  to  7  were  put.and  Negatived.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  14  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 The  Motion  was  adopted

 खंड  14  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  14  was  added  to  the  Bill

 खंड  15-  27  के  स्थान  पर  नई  घारा  रखना

 Shri  Shiy  Chandra  Jha  Regarding  making  report,  it  has  been  mentioned
 that  intimation  of  the  accident  caused  by  the  petroleum  should  be  given  within  such  time
 and  in  such  manner  as  may  be  prescribed,  The  sentence  within  ‘such  time’  can  cause  much

 delay.  So  my  amendment  No.  8  is  that  it  may  be  substituted  to  ‘“‘with  in  on

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  इस  खंड  में  यह  कहा  गया  है  कि  ag  सुचना  नियमानुसार  श्रमुक

 निश्चित  श्रीराम  तथा  ढंग  से  दी  जानी  चाहिए  ।  wa  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  यह  अवधि  एक

 सप्ताह  की  होनी  चाहिए  i  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि  पेट्रोलियम  विस्फोट  दुर्घटना

 में  सभी  जांच  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता  के  उपबन्धों  के  अनुसार  की  जाती  हैं  ।  यह  सवेबिदित

 है  कि  तुरन्त  दी  हुई  सुचना  विश्वसनीय  होती  है  ।  यदि  सप्ताहਂ  की  श्रीराम  दी  जाती

 है  तो  इससे  बैईमान  लोगों  को  तथ्य  बदलने  तथा  निरपराध  व्यक्तियों  को  फंसाने  का  अवसर  मिल

 सकता  है  ।  क्यों  नहीं  इस  मामले  को  निर्धारित  होने  वाले  नियमों  के  अ्रन्तगंत  छोड़ा  जाता  है
 ?

 कुछ  तरह  की  दुर्घटनाओं  में  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  सुचना  यथाशीघ्र  दिया  जाये  ॥

 qa  अधिनियम  में  व्यवस्था  है  कि  इस  तरह  की  की  सुचना  तुरन्त  दी  जानी

 चाहिए  ।  8  दिन  का  समय  देने  से  निरपराध  व्यक्तियों  को  फंसाया  जाया  सकता  है  ।  अतएव  समय

 निर्धारित  करने  के  स्थान  पर  इसको  नियमों  के  भ्रन्तगंत  निशित  होने  के  छोड़  दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :-  मैं  श्री  शिव  चन्द्रमा  के  नाम  संशोधन  संख्या  8  सभा  के  मतदान  के

 लिए  रखता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ

 The  amendment  was  ut  and

 उपाध्यक्ष  eq  यह  है  :

 खंड  15  विधेयक  का  aa  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The.  motion  was  adopted.
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 खंड  15  विधेयक  में  जोड़ा  दिया  गया  |

 Clauses  15  was  added  to  the  Bill.

 कपड़  16  विधेयक  में  जोड़  दिया

 Clauses  16  was  Added  To  The  Bill

 खंड  17

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  :  मैं  प्रस्तुत  करता हूं

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  3  में

 (1969)  के  स्थान  पर  (1970)  रखिये  ।  (10)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  3  में

 (1969)  के  स्थान  पर  (1970)  रखिए ।  (10)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted,

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 कि  खंड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  झ  ग  a a नेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted,

 खंड  1  संबोंधित  रूप  में  घिघेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clauses  I  as  Amendment  was  Addéd  To  The  Bill

 अधिनियमन  सुत्र

 Bt  दा०  Wo  चव्हाण  :  मैं  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 पृष्ठ  1,  पंक्ति 1  में

 (20  के  स्थान  पर  (21  रखिए  ॥  (9)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  1,  में

 (20  के  स्थान  पर  firstਂ
 (21  रखिए  ।  (9)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 अ्रघिनियमन  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 अधिनियमन  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 The  Eracting  Formula  As  Amended  was  Added  To  The  Bill

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़ा  गया

 The  Title  was  Added  To  The  Bill

 श्री  दा०  रा०  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  5.0

 श्री  घोरेइवर  कविता  :  वार्तालाप  शहर  समिति  ने  पेट्रोलियम  उत्पादों  के

 मूल्य  के  बारे  में  1  ag  पुर्व  प्रतिवेदन  दे  दिया  था  ।  इस  समिति  को  गठित  हुए  2  वर्ष  हो  गये  है  ।

 भारत  में  भ्र भी  भी  कच्चे  तेल  का  मुल्य  फारस  की  खाड़ी-समता  मूल्य  पर  आधारित  है  जिसके

 कारण  हम  विशेषकर  श्रीराम  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  ऊ  ची  कीमत  दे  रहे  हैं  ।

 जब  प्रतिवेदन  को  मंत्रिमंडल  में  प्रस्तुत  किया  गया  तो  उन्होंने  उसे  दुबारा  उप-समिति  को

 राज्य  सरकार  का  मन्तव्य  जानने  के  लिए  सौंप  दिया  जब  कि  ऐसा  पहले  ही  निदेश  खंड  में  उपलब्ध

 था  ।  ऐसा  करने  से  इसमें  अनावश्यक  विलम्ब  हो  रहा  है  ।  मुझे  वादा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर

 वक्तव्य  देगें  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  शिवसागर  जिले  में  तेल  की

 खोज  कर  रहा  है  ।  भ्र भी  हाल  में  आयोग  को  जिले  जहां  कि  तेल  निकालने  का  काम

 चल  रहा  तेल  निकालने  के  6  feat  को  हटा  दिया  मैं  नहीं  जानता  कि  आयोग  किसके  साथ

 षडयन्त्र  करके  किया  जब  कि  वहां  तेल  निकालने  की  संभावनाए  हैं  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  इस  मामले

 की  छानबीन  की  जाये  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  :  पेट्रोलियम  उत्पादों  से  कर  लगभग  600  करोड़  उगा हया

 जाता  है  जो  कुल  उत्पादन  शुल्क  से  भ्रमित  है  इन  करों  से  जन  सामान्य  प्रभावित  होता  है  ।  देश

 की  परिवहन  व्यवस्था  तथा  उद्योग  आदि  भी  इससे  प्रभावित  होते  हैं  निःसंदेह  वित्त  मंत्री  का

 रद्द  इक  अधिक  कर  उगाहना  हैं  पर  उन्हें  जन  सामान्य  के  हितों  की  झोर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  |

 1968  में  प्राक्कलन  समिति  ने  पेट्रोल  के  मुल्यों  की  जांच  की  ate  यह  पाया  कि  85  पैसे

 प्रति  लिटर  में  से  54  पैसे  शुल्क  कौर  4  पैसे  अ्रतिरिक्त  शुल्क  के  होते  इसके  अतिरिक्त  10  से

 15  प्रतिशत  बिक्री  करके  भी  होते  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  अराज  दिल्ली  में  हमें  पेसे

 प्रति  लिटर  के  देने  होते  हैं  ।  इस  प्रकार  जनता  से  600  करोड़  रुपये  Yow  के  तौर  पर  ले  लिए

 गए  है  परन्तु  उसमें  से  agar  भी  सड़क  पर  व्यय  नहीं  जाता  है  ।  मूल्य  का  दूसरा

 यथा  से  भ्राता  58  पैसे  शुल्क  की  तुलना  के  पेट्रोल  की  शोधन  लागत  15  पैसे
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 है  कौर  विपणन  लागत  12  पैसे  है  ।  विदेशी  कंपनियां  तो  इसे  स्वयं  चुका  देती  है  परन्तु  इंडियन

 घायल  कंपनी  के  मामले  में  ऐसा  नहीं  है  ।  इसका  कालरा  यह  है  कि  उन्होंने  दायरों  में  अधिकतर

 पेट्रोल  पम्प  स्थापित  किये  हैं  परन्तु  दूरस्थ  दोनों  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  लाभ  के  हष्टि  से

 प्रतिस्पर्धा  ठीक  हो  सकती है  परन्तु  इससे  रद्द इक  पुरा  नहीं  होता  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहना

 चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  एक  कंपनी  के  उस  प्रस्ताव  पर  विचार  करें  जिसमें  उन्होंने  हमारे  सहयोग

 से  उवंरक  वितरण  करने  तथा  पेट्रोल  पम्प  के  साथ  गैराज  ताकि  ट्र  पटरों  तथा  मोटर

 गाड़ियों  की  मरम्मत  व  देख  भाल  की  जा  के  बारे  में  कहा  फालतू  पूर्व  तथा  समय  पर

 मरम्मत  करने  के  श्रभाव  में  हमारे  ट्रैक्टर  बेकार  पड़े  रहते  यदि  श्राप  यह  शर्ते  लगायेंगे  कि

 पेट्रोल  पम्प  ग्रामीण  जनता  की  सुविधाओं  को  देखते  हुए  लगाने  चाहिए  तो  श्राप  लिए  गये  करों  के

 बदले  करदाता  की  भलाई  कर  सकेंगे  ।

 अरब  प्रशन  उस  लाभ  का  उठता  है  जो  कि  मंत्रालय  ate  इंडियन  घायल  कंपनी  पेट्रोल  से

 कमाती  है  ।  यह  श्राइचयं  की  बात  है  कि  कोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  ने  21%,  का  लाभांश

 घोषित  किया  है  इसी  तरह  इडियन  घायल  कंपनी  भी  ऊँचा  लाभांश  घोषित  कर  रही  यदि

 भराय  कर  कम  नहीं  करते  है  तो  कम  से  कम  पेट्रोल  तथा  मिट्टी  के  तेल  की  कीमतों  को  कम

 कीजिए  ।

 aa  अपनी  afar  बात  पर  are  गाय  आपने  झा साम  के  लिए  |  मिलियन  अतिरिक्त

 क्षमता  की  अनुमति  दी  यह  हल्दिया  के  24  मिलियन  टन  के  अतिरिक्त  इससे  यह  परिणाम

 निकला  कि  प्रापक  पास  मोटे  तौर  पर  3  मिलियन  गलन  की  निष्क्रिय  क्षमता  हो  गई  है  जबकि

 झापकी  क्षमता  19.5  मिलियन  गैलन  की  है  और  गत  वर्ष  झ्रापका  उत्पादन  16.3  मिलियन

 गैलन  अप  इस  प्रकार  क्षमता  को  say  कयों  चाहते  मैं  श्रीराम  में  qat—

 केमिकल  कार  कस  के  विरुद्ध  नवदीं  हूं  पर  मेरा  निष्क्रिय  क्षमता  से  विरोध  है  क्योंकि  इसे  ऊपरी

 खर्चे  att  पेट्रोलियम  की  लागत  देश  के  लिए  ऐसा  करना  घातक  जो  धन  श्राप

 इनमें  लगा  रहे  हैं  वह  भ्रष्ट  कार्यों  में  लगा  सकते  हैं  जहां  अधिक  श्रमिकों  की  खपत  हो  तथा  लोगों

 को  रोजगार  मिले  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Mongyer)  :  The  Hon.  Minister  wants  to  hide  the  Bumegling,
 Corruption,  inefficiency  of  Petroleum  Ministery  under  the  cover  of  amendments.  When
 you  are  geing  to  make  improvement  in  it  ?.

 You  may  recall  had  written a  detailed  letter  regarding  Haldia,  Barani  Pipe
 line  to  Dr.  Trigun  Sen.  At  that  time  he  told  that  Slowing  actions  will  be  taken
 on.  the  receipt  of’  Public  undertakings  Cammittee’s  report.  Now  the  report  has
 substantiated  my  charges,  It  has  proved  that  no  account  of  final  expenditure
 regarding  the  pipe  lines  was  given  and  the  chief  Inspector  of  Mines  was  in  leagme  with
 the  coa]  mines  owner.  Nettor  Shri  Niwas  Rao  had  examined  the  matter.  regarding
 bringing  out  pipe  lines  from  the  coal  bungling  in  it  and  the  Government  was  The
 former  finance  Minister  Shri  Morarji  Desai  had  said  that  there  was  belt  going  to  suffer
 crores  of  rupees.  It  should  be  examined.  What  is  the  reason  of  not  assigning  the  investiga-
 tion  work  to  another  Vigilance  Commissioner  when  Nettor  Shri  Niwas  retired  ?  I  want
 explanation  of  all  these  matters,  The  C.  5.  offieers  Shri  Kasyap,  Shri  R.  Naik  and
 Shri  Gopal  Menon  are  all  involved  in  this  oungling.  Copliments  are  given  to  1,  C.  S.
 officers  that  they  arc  very  effecient  and  intelligents  but  if  you  have  a  look  at  the  report
 then  you  feel  ashamed  of  these  officers,  If  you  want  to  bring  charges  then  you  first  turn
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 out  Shrt  Kasyap,  Shri  R.  Naik  and  Shri  Gopal  Menon.  If  you  simply  go  as  writing
 notes  then  nothing  will  happen.

 Shri  Brij  Bhushan  Lal  (Bareilly)  The  prices  of  petrolium  has  become  very  high
 but  even  then  the  motorists  have  to  face  many  difficulties  on  petrol  pumps.  They  do  not

 get  petrol  of  good  quality  and  the  measurement  is  usually  not  correct.  Price  list  with

 samples  «hould  be  exhibited  on  patrol  pumps.  In  addition  to  it  a  complaint  book  should

 be  placed,  where  we  can  write  our  complaints.

 Arrangemens  should  be  made  to  instal  patrol  pumps  of  Indian  oils  so  that  we

 may  be  able  to  encourage  public  undertakings,

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  एक  के  बाद

 दूसरे  मामले  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  पर  हम  उन  पर  यहां  चर्चा  नहीं  कर  सके  |

 परिणाम  स्वरूप  उन  उपक्रमों  के  कार्य  चालन  में  कोई  सुधार  नहीं  हुमा

 शिक्षित  व्यक्तियों  की  बेरोजगारी  की  समस्या  देश  की  झ्राजकल  सबसे  बड़ी  समस्या  है  |

 बरौनी  क्षेत्र  में  तो  यह  कानून  ale  व्यवस्था  की  समस्या  बन  गई  है  ।  माननीय  मंत्री  जब  वहां

 गये  थे  तो  उनसे  भी  इस  सम्बन्ध  में  शिकायत  की  गई  थी  ।  पर  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  है  तथा  वह  क्षेत्र  राजनीतिक  तथा  तोड़  फोड़  का  घर  बन  गया  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  होने  की  बात  बार  बार  कही  गई

 पर  वहां  नए  भरती  हुए  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  ।  इसका  चालू  करना

 बहुत  ही  आवश्यक  जिससे  कि  नए  लोगों  को  विभिन्न  विभागों  में  उत्तरदायित्व  पूर्ण  पद

 संभालने  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  सके  |

 देश  का  सारा  का  सारा  राधिका  ढांचा  बहुत  बिगड़  गया  है  ।  मंत्री  महोदय  तथा  इस  सभा

 को  पता  लगाना  चाहिए  ale  जांच  करनी  चाहिए  कि  ear  उस  क्षेत्र  तथा  कुछ  गांवों  के

 वाली  व्यक्तियों  को  यह  विशेषाधिकार  दिया  गया  है  कि  सरकार  ने  उनकी  भूमि  को  खरीदने  के

 लिए  प्रति  एकड़  15,000  रुपये  की  जितनी  ऊची  दर  दी  है  ।  वे  गांव  कौन
 से  हैं  तथा  वे  कौन

 से  नेता  हैं  जिन्होंने  ऐसी  स्थिति  पैदा  की  तथा  यह  पक्षपात  कयों  बरता  गया  ।

 इसके  अतिरिक्त  जहां  तक  उस  क्षेत्र  के  सरकारी  क्षेत्र  के  एकको  कौर  सरकारी  सेवाओं  में

 कोई  समन्वय  नहीं  है  ।  तेलशोधक  ज़ीरक  कारखाने  तथा  अन्य  बहुत  से  कारखाने  वहां

 स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।  कौर  प्रत्येक  के  अपने  अलग  स्कूल  शादी  हैं  ।  नतीजा  यह

 होता  है  कि  इन  अस्पतालों  में  पर्याप्त  मरीज  नहीं  जाते  कौर  ad  दोहरा  हो  जाता  है  जबकि

 उसका  पुरा  उपयोग  नहीं  हो  पाता  ।  भरत  ऐसे  नियम  ate  विनियम  बनाए  जाने  चाहिए

 जिससे  कि  इनमें  वापस  में  समन्वय  रहे  ।

 हम  बचत  करने  की  बात  करत ेहै  पर  एक  ही  मंत्रालय  के  अ्न्तगत  इन  एककों  में  हम

 समन्वय  स्थापित  नहीं  कर  सकते Be  द  ।  जहां  तक  सार्वजनिक  सेवाओं  का  सम्बन्ध  हैं  उनमें  समन्वय

 होना  चाहिए  ।
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 ची
 मजदूरों  के  प्रबन्ध  में  भाग  लेने  की  बहुत  बात  जाती  है  पर  किसी  भी  सरकारी  क्षेत्र

 के  एकक  में  यह  नहीं  किया  गया  है  ।  समाजवाद  मात्र  एक  नारा  ही  है  लोगों  को  बैवकूफ

 बनाने  का  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  यह  परिपाटी  पहले  अपने  उपक्रमों  में  ही  चालू

 दूसरों  को  उपदेश  न  दे  ।

 श्री  gto  ato  तिवारी  :  बिहार  में  सरकारी  उपक्रमों  की  स्थापना  की

 गई  पर  उनसे  वहां  की  जनता  को  कोई  लाभ  नहीं  हुया  ।  उनकी  उपेक्षा  की  जाती  है  ।  स्वायत्त

 सारी  निकाय  होने  के  कारण  मंत्रिगण  उसमें  कुछ  कह  नहीं  सकते  ।  इन  उपक्रमों  के  लिए  एक  as

 की  स्थापना  होनी  चाहिए  जिससे  कि  कर्मचारियों  की  तकलीफों  पर  गौर  किया  जा  सके  ।

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  एक  वर्ष  पूरे  प्रस्तुत  की  गई  तेल  मुल्य  समिति  के  प्रतिवेदन  को

 सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिये  जा  चुके  हैं  कौर  अगले  सप्ताह  तक  इसकी  घोषणा  कर  दी

 जायगी  |

 शिवसागर  क्षेत्र  में  feat  को  हटाने  का  जिक्र  किया  गया  है  ।  यह  मामला  तेल  व  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  गया  है  ae  ज्यों  ही  उनसे  सुचना  मिल  जायेगी

 त्यों  ही  बता  दी  जायेगी  |

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  माँग  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  1973-74  में  उसके  बढ़कर  320

 से  340  लाख  टन  हो  जायेगी  ।  हम  इन  उत्पादों  में  मिट्टी  का  स्नेहक  तेल  ate  मिश्रण  को

 हम  लगभग  शझ्रात्मनिभरता  प्राप्त  करने  वाले  हैं  ।  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग  की  पुत  करने  के

 लिए  हमें  देश  में  अतिरिक्त  शोधक  क्षमता  को  स्थापित  करना  है  ।  कुल  मांग  200  लाख  टन  की

 है  |  मांग  तथा  पति  में  जो  meaty  वह  लगभग  100  करोड़  रुपयें  का  आयात  करके  पुरा  किया

 जाता  है  ।  इसलिए  देश  में  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  करने  की  ग्रा वश्य कता  है  ।

 फुटकर  विक्रय  केन्द्र  खोलने  का  जिक्र  किया  गया  500  विक्रय  केन्द्र  प्रतिवर्ष  हम  खोल

 रहे  है  यह  बात  भी  कही  गई  ।  पर  हम  ट्रैक्टर  आदि  कि  मरम्मत  के  लिए  केन्द्र  क्यों  नहीं  खोल

 रहे  है  यह  पुछा  गया  है  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  लगभग  17  फुटकर  एल०  डी०  करो  विक्रय

 केन्द्र  खोले  गये  हैं  ate  यह  विचार  करना  भारतीय  तेल  निगम  का  कार्य  है  कि  कुछ  सामुदायिक
 केन्द्र  खोले  जाये  जहां  किसान  जाकर  एल०  डी०  झरो ०  और  एच०  एस०  डी०  सम्बन्धी  झ्रावस्यक

 वस्तुए  खरीद  सकें  ।  विशेषज्ञों  द्वारा  उनके  ट्रैक्टरों  की  मरम्मत  की  जा  सके  ।  ऐसा  किया  जा

 रहा है

 संग्रह  करने  की  हृष्ट  से  पैट्रोलियम  उत्पादों  को  अलग-अलग  किस्मों  में  बांटा  गया  है  ।

 पाइप  लाइन  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  हमने  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की

 सिफारिशें  देखी  हैं  att  कुछ  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  हम  बड़े  चिन्तित  हैं  ।  जहां  तक  राव  समिति

 का  सम्बन्ध  है  वह  चार  पाँच  दिन  पहले  ही  विभाग  के  सम्मुख  प्रस्तुत  की  गई  है  ।  यदि  हमने

 कुछ  व्यक्तियों  को  दोषी  पाया  तो  उनके  विरुद्ध  श्रव्य  ही  कार्यवाही  को  जायेगी  ॥

 भरती  सम्बन्धी  के  सम्बन्ध  में  हम  ad  चिन्तित  थे  ।  उसके  बारे  में  सलाहकार
 समिति  में  भी  कुछ  जिक्र  किया  गया  है  ।  यह  नीति  श्रब  सभी  सरकारी  उपक्रमों  पर  लागु  है  ।
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 500  रुपये  या  उससे  कम  वेतन  वाले  पदों  के  सम्बन्ध  में  इन  उपक्रमों
 मैं  यह  mea  दिए  गये  है  कि

 ध्वन्य  उम्मीदवारों  की  अपेक्षा  स्थानीय  निर्वाचित  लोगों  ate  ara  भ्रेनुसुचित  जातियों  के  व्यक्तियों  को

 प्राथमिकता  दी  जाए  ।  इन  पदों  के  लिए  काम-दिलाई  दफ्तरों  के  माध्यमों  भरती  की  जानी  चाहिए

 केवल  उसी  दशा  में  बाहर  की  भरती  की  जाए  जबकि  काम  दिलाई  दफ्तर  उम्मीदवार  भेजने  में

 झपनी  श्रसमथंता  प्रकट  करे  ।  इन  पदों  का  चयन  करने  वाली  समिति  में  एक  राज्य  सरकार  का

 सदस्य  होना  चाहिए  जो  समिति  क  सभापति  हो  ।  थे  अनुदेश  समय-समय  पर  दिए  जाते
 रहे  हैं  ।

 मत  wa  मैं  निवेदन  करता  है  कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रसून  यह  है

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जायेਂ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted.

 ——  ny

 भारत  की  आकस्मिकता  निधि
 )  विधेयक

 CONTINGENCY  FUND  OF  INDIA  (AMENDMENT)  BILL

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रकाशन  चन्द  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 भारत  की  आकस्मिकता  निधि  1950  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया

 भारत  की  आकस्मिकता  निधि  की  स्थापना  15  करोड़  रुपये  की  राशि  से  इस  उद्देश्य  से
 की  गई  थी  कि  जब  तक  संसद  श्रप्रत्यादित  व्यय  की  स्वीकृति  नहीं  दे  देती  तब  तक  केन्द्रीय
 सरकार  के  इस  प्रकार  के

 व्यय
 की  पूर्ति  की  जा  सके  |

 इस  निधि  की  राशि  15  करोड़  रुपये  उस  समग्र  निर्धारित  की  गई  थी  जब  केन्द्रीय  बजट
 की  राशि  500  करोड़  रुपये  थी  ।  श्री  उसकी  राशि  दस  गुना  बढ़कर  5,000  करोड़

 रुपये  हो  गई  इसलिए  निधि  की  राशि  पर  पुर्निवचार  करने  की  आवश्यकता  पड़  गई  है  ।  इसके
 अ्रतिरिक्त  लोक  लेखा  समिति  ने  जेसी  सिफारिश  की  सरकारी  उपक्रमों  कौर  गर  सरकारी  क्षेत्र
 की  स्थापनाओं  में  निवेदन  करने  या  उन्हें  ऋण  गैर  सरकारी  संस्थानों  को  अनुदान  देने  कौर
 कतिपय  राज  सहायता  देने  कौर  सीमा  से  अधिक  व्यय  होने  इस  व्यय  को  ऐसा  व्यय  मानना

 चाहिए  जिसके  लिए  संसद  की  विशिष्ट  स्वीकृति  भ्रावश्यक  है  चाहे  उनकी  oft  बचतों  के  विनियम
 से  ही  की  जा  सकती  है  ।  इस  प्रकार  सभी  मामलों  में  यदि  सभा  से  भ्रनुपुरक  व्यवस्था  प्राप्त  करने
 के  लिए  पर्याप्त  समय  हो  तो  हमें  उस  प्रारम्भिक  व्यय  की  आकस्मिकता  निधि  से  भ्रमरी  लेकर  पुरा
 करना  पड़ता  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  का  भी  यही  विचार  है  कि  भाव  रिक  योजनाओं  तथा
 प्रिय  पे  जनाज़ों  के  लिए  धन-राशि  जुटाने  के  लिए  इस  निधि  में

 समुचित  विधि  की  जाये  ।  रत
 अधिनियम  में  संशोधन  करके  इस  निधि  की  राशि  को  15

 करोड़  से  बढ़ा  कर  30
 करोड़  करने
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 का  प्रस्ताव  आकस्मिकता  निधि  से  जब  भ्रावश्यक  होगा  केवल  तभी  भ्रम  धन  दिया  जायेगा

 तथा  उसकी  पति  संसद  के  व्यय  को  मान्यता  देने  के  बाद  कर  दी  जायेगी  ।  द्रव्य  इस  समय  इस

 राशि  में  बढ़ोतरी  करने  के  लिए  इस  समय  नकद  धन  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  इस  राशि  को  अचानक  ही  दुगना  करने  की

 आवश्यकता  समय  में  नहीं  पहले  ही  संसद  अनेक  मांगों  को  उन्हें  देखने  का  अवसर  पाये

 बिना  ही  पारित  करती  रही  है  ।  ब्यानात  तथा  नगरीय  विकास  ale  स्वास्थ्य  तथा

 परिवार  नियोजन  जेसे  कुछ  मंत्रालयों  पर  गत  चार  वर्षों  में  एक  बार  भी  चर्चा  नहीं  की  गई  ॥

 इन्हें  बारी  बारी  से  भी  नहीं  लाया  गया  ।  कब्र  सरकार  15  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  की

 मांग  कर  रही  है  जिससे  कि  संसद्  की  वैधानिक  प्रत्रिया  की  शभ्रावश्यकता  ही  न  रहे  ।  ऐसी  स्थिति

 विंमान  सरकार  द्वारा  अपना  अधिकार  जमाने  के  लिए  उत्पन्न  की  गई  है  ।  सरकार  को  इस

 विधेयक  द्वारा  15  करोड़  रुपये  ate  मिल  जायेंगे  और  सरकार  इस  बहाने  से  कि  संसद  का  सत्र

 नहीं  चल  रहा  श्रपनी  इच्छा  से  उस  धन  का  उपयोग  करेगी  ।  सम्पूर्ण  विधेयक  ही  संदेहास्पद

 मैं  इस  सरकार  के  विरुद्ध  यह  ade  लगाती  हूं  कि  वह  जानबूझकर  इस  देश  की  संसद  को

 इन  मांगों  पर  चर्चा  करने  के  अवसर  से  वंचित  कर  रही  है  ।

 अनुच्छेद  283  (i)  द्वारा  यह  स्पष्ट  है  कि  आकस्मिकता  निधि  के  वितरण  ate  इसमें  से

 घन  निकालने  शादी  सम्बन्धी  नियम  तथा  विनियम  संसद  द्वारा  बनाये  गए  विधान  द्वारा  विनियमित

 किए  जाएँ  घौर  ऐसा  होने  तक  इन्हें  राष्ट्रपति  द्वारा  बनाए  गये  नियमों  द्वारा  विनियमित  किया

 जाए  ।  फिर  संसद  को  विधान  बनाने  का  अवसर  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?

 सरकार  को  एक  प्रकार  की  नियमावली  संसद  द्वारा  भ्रनुमोदन  के  लिए  लानी  चाहिए  ।

 इस  विधेयक  में  यह  चूक  की  गई  है  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  यदि  यह  अनुभव  किया  जाता  है  कि  आकस्मिक  धनराशि  निधि  को

 बजट  से  सम्बन्धित  किया  जाना  तो  यह  केवल  30  करोड़  रुपये  ही  नहीं  होनी

 अपितु  कम  से  कम  300  करोड़  रुपये  के  परास  पास  यह  रकम  होनी  चाहिए  थी  ।  शझ्राकस्मिक

 धनराशि  लगभग  एक  काल्पनिक  वस्तु  के  समान  क्योंकि  इसे  मुश्किल  से  ही  उपयोग  में  लाया

 है  ।  मन्त्री  बतायेंगे  कि  इस  15  करोड़  रुपये  की  राशि  ने  सरकारी  खर्च  पर  क्या  रोक

 लगायी  है  ।  सरकार  लगातार  प्रति  सत्र  में  एक  अनुपूरक  बजट  तथा  एक  अतिरिक्त  बजट  के  साथ

 आगे  भराती  रही  इसलिए  आकस्मिक  धनराशि  निधि  के  लिए  बिल्कुल  नहीं  है  र

 इसमें  धन  राशि  को  बढ़ाने  के  लिए  तो  निश्चित  रूप  से  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 हमारा  बजट  एक  ढीली  ढली  जाकेट  के  समान  जिसके  इन्दर  सब  कुछ  समा  जाता  है  ।

 उदाहरण  के  तौर  केवल  वित्त  मन्त्रालय  कौर  गृह  मन्त्रालय  में  ही  कुल  1000  अधिकारियों

 की  वृद्धि  की  गई  है  ।  दूसरा  उदाहरण  घाटे  की  बर्थ-व्यवस्था  के  वारे  में  जो  कि  केन्द्र  में  होती

 लेकिन  किसी  ने  भी  राज्यों  की  घाटे  की  श्री-व्यवस्था  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  है  ।

 राज्यों  घाटे  की  सरथ-व्यवस्था  350  करोड़  रुपये  तक  की  है  ।  इसलिए  इसे  भारत  सरकार  से

 कर्जा  लेकर  पूरा  किया  जायगा  ।  ag  एक  बहुत  बुरा  बजट  है  ।
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 तीसरा  उदाहरण  डाक  तथा  तार  विभाग  के  बजट  से  स्पष्ट  होता  है  ।  डाक  तथा  तार

 विभाग  के  गत  वर्ष  की  अनुदान  मांगों  में  पोस्टकार्ड  का  मूल्य  बढ़ाकर  6  पसे  से  10  पैसे  कर

 fear  गया  अर्थात  63  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  ;  अन्तर्देशीय  पत्र  का  मुल्य  बढ़ाकर  10  पैसे  से

 15  पैसे  कर  दिया  गया  ate  लिफाफों  का  मुल्य  बढ़ाकर  15  इसे  के  स्थान  पर  20  पैसे  कर  दिया

 गया  ।  इन  सब  वृद्धियाँ  से  बजट  को  25  करोड़  अथवा  इसके  लगभग  राजस्व  प्राप्ति  की  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  लेकिन  वास्तविक  राजस्व  प्राप्ति  10  करोड़  था  इसके  लगभग  ही  हो  सकी  ।

 इसका  कारण  है  प्रयुक्त  किये  गये  लिफाफों  की  संख्या  का  20%,  are  भ्रन्तदेशीय  लिफाफों  की

 सख्या  का  15%,  घट  जाना  ।  लोग  पत्र-व्यवहार  कम  करने  के  लिए  बाध्य  हो  गए  क्यों कि
 डाक-प्रभारों  में  वद्धि  की  गई  ।  साधारण  तौर  पर  यह  बुरा  बजट  है  ।

 इन  सब  बातों  से  यह  पता  चलता  है  कि  यदि  कुछ  दरें  बढ़ा  दी  जाती  हैं  ate  उनका  गलत

 आकलन  करके  जनता  को  परेशान  किया  जाता  इस  बात  की  ग्रा द्य का  है  कि  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  के  मामले  में  भी  इसी  प्रकार  गलत  आकलन  होगा  कौर  सरकार  को  अधिक  राजस्व  की

 प्राप्ति  होगी  ।  जब  सरकार  30  करोड़  रुपये  की  श्रावस्ती  धन  निधि  के  रूप  में  व्यापक  प्रावधान

 करने  जा  रही  मैं  सरकार  को  चेतावनी  चाहता  हैं  कि  एक  समय  ऐसा  जबकि

 बुरा  बजट  न  केवल  प्रशासन  को  हानि  बल्कि  समस्त  लोकतांत्रिक  प्रणाली  को  भी

 भंग  कर  देगा  ।

 Shri  Beni  Shanker  Sharma  (Banka)  :  The  Hon’ble  Minister  has  stated  ip  objects
 and  Reasons  for  bringing  about  this  bill  for  an  increase  in  the  amount  of  contingency
 fund  of  India  that  ¢o.usequent  on  the  increase  in  the  size  of  the  annual  budget,  the  need
 for  augmenting  the  corpus  of  the  fund  has  been  felt,  As  my  friend  Mr,  Lobo  Prabhu  has
 rightly  said  that  if  the  amount  of  this  had  to  be  based  on  the  size  of  the  annual  bud  get,
 the  amount  of  the  fund  should  have  been  near  about  Rs,  300  Crores.  There  is  no  rime  or

 this  bill.
 reason  for  increasing  the  amount  in  this  fund.  There  was  no  need  at  all  to  bring  forward

 In  1950,  the  then  finance  Minister  Shri.  C,  D.  Deshmukh,  while  introducing  the
 bill  far  creation  of  the  contingency  fund,  had  stated  that  the  fund  was  being  set  up  in
 accordance  with  the  provision  of  articles  267  (1)  of  the  constitution  and  should  be
 administered  by  the  Finance  Ministry  on  behalf  of  the  Government.  It  should  be  used  only
 for  meeting  urgent  unforseen  expenditure  not  provided  for  in  the  budget.  He  had  also
 said  that  there  would  be  danger  in  keeping  too  much  money  in  the  cotingency  fund,  from
 the  point  of  view  of  parliamentary  control,  as  there  might  be  a  temptation  for  executive  to

 stands,  This  bill  should  also  contain  rules  regarding  this  fund.

 increase  the  expenditure  in  anticipation  of  parliamentary  approval.  This  danger  still

 Govt.  always  goes  in  for  more  taxes  for  increasing  its  resources.  It  is  the  need  of
 the  hour  to  balance  the  budget  by  reducing  expenditure.  To  day  we  are  Paying  579
 crores  of  rupees  only  as  interest  for  the  huge  amount  of  loans  taken  from  foreign  coun-
 tries.  A  deptt.  or  a  wing  should  be  created  in  the  Finance  ministry  to  have  a  check  on
 huge  enpenditure.

 It  is  a  matter  of  concern  that  even  with  a  input  of  about  Rs.  350  Crores,  Public
 Undertakings  or  Nationalised  sector  has  not  been  able  to  give  return  of  Rs,  35  crores,

 If  the  amount  in  contingency  fund  of  India  is  increased  to  Rs,  30  crores,  Govt
 therefore  this  bill  should  be  strancy ब्र द  चना  OULUDLY  Opposed, would  spend

 the  money  lavishly.
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 श्री  एस०  कन्डप्पन  आकस्मिक  धन  राशि  निधि  के  नाम  से  ही  स्पष्ट  है  कि

 इसमें  से  धन  का  उपयोग  यदा  कदा  ही  fear  जाना  चाहिए  ।  wa:  इस  निधि  से  धन  मितव्ययता

 के  साथ  सामान्य  परिस्थितियों  में  ही  खं  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  निकाले  गये  धन  की

 संसद  द्वारा  पूर्ति  करनी  होती  है  ।  हाल  ही  में  सरकार  की  यह  प्रवृत्ति  रही  है  कि  जब  पर्याप्त

 झावइ्यकता  भी  नहीं  तो  भी  अध्यादेशों  की  घोषणा  कर  दी  गई  ।  जन्  सरकार  सभा  में  कुछ

 वित्तीय  प्रस्तावों  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिए  जाती  हैदर  जब  सरकार  धन  खर्च  करने  के

 बाद  सभा  से  भ्रनुसमर्थन  प्राप्त  करने  के  लिए  ait  इसमें  काफी  अन्तर है
 ।  इस  निधि  में

 राशि  को  बढ़ाने  से  धन  का  अ्रविक  अपव्यय  ale  ग्रन्थाधुन्ध  व्यय
 क्योंकि  इसमें  संसदीय

 रोक  नहीं  है  ate  वे  संसद  का  शझ्रनुमोदन  प्राप्त  करने  की  परवाह  भी  नहीं  करते  |

 मन्त्री  जी  द्वारा  दिया  गया  यह  तके  कि  बजट  की  राशि  500  करोड़  से  बढ़कर  लगभग

 3000  करोड़  रुपये  हो  गई  सही  नहीं  यदि  यह  तके  माना  तो  इन  मिली  की  राशि

 को  बढ़ाकर  150  करोड़  या  200  करोड़  किया  जाना  चाहिए  था  ।  धर्मा  जी  का  कथन  उचित

 a  है  कि  संसदीय  नियन्त्रण  से  बच  निकलने  की  इस  कुप्रवृत्ति  पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ।

 Shri  Ramavyatar  Shastri  (Patna)  :  There  seems  to  be  no  justification  for  doubling
 the  current  amount  of  the  contingency  fund  of  India.  The  amendment  of  Shri  Jha  to
 the  effect  that  the  amount  of  this  fund  to  be  increased  to  25  crores  of  rupees  and  not  30
 crores  as  required  in  the  present  0111,

 Our  country  is  a  large  one  and  there  may  be  occasions  when  help  from  this
 fund  may  be  necessary.  But  it  is  a  matter  of  regret  that  needy  persons  do  not  get  help
 from  this  fund  at  the  time  of  natural  calmity  or  emergency.  Fear  from  the  people’s  mind
 should  be  removed  that  money  from  this  fund  would  not  be  misused  for  party  ends  and
 would  only  be  used  for  helping  the  poor  or  the  needy  people.  Thousands  of  engineers
 are  unemployed  to  day.  Nearly  400  engineers  have  been  imprisoned  in  Bihar,  New  indus-
 tries  may  be  established  by  taking  money  from  this  fund  to  help  the  engineers.

 fund. Rules  should  be  framed  for  regulating  this  Govt.  should  also  clearly
 explain  its  policy  in  this  connection.

 Shri  Shiv  Chahdra  Jha  (Madhubani)  :  is  the  general  feeling  of  the  House  that
 the  amount  of  this  fund  should  not  be  doubled.  Under  articles  267  of  the  constitution
 Government  have  full  right  to  maintain  this  fund  for  meeting  unforeseen  circumstances,

 It  may  also  be  explained  how  the  amount  of  this  fund  has  been  spent  during  the
 last  five  or  ten  years.  So  that  people  may  be  satisfied  that  the  money  has  been  spent
 judiciously.

 A  brief  outline  may  be  given  of  the  method  in  which  it  would  be  spent  in  future.
 So  that  people  may  be  sati  fied  that  there  would  not  be  any  manipulation  of  this  fund

 for  meeting  party  purposes.

 According  to  the  provisions  of  the  constitution,  the  fund  has  to-be  maintained
 for  meeting  unforeseen  circumstances,  but  there  is  no  need  for  doubling  the  amount  of
 the  fund.  I,  therefore,  move  the  amendment  that  amount  in  the  fund  be  increased  to

 only  Rs.  25  crores.
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 7  1970  भारत  की  आकस्मिकता  निधि  विधेयक
 प्र्

 थी  +" ह ०  चं०  सेठी :  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  267  (1)  के  अनुसार  आकस्मिक  निधि  की

 व्यवस्था  करनी  होती  है  झ्र ौर  यह  संसद  की  राय  से  की  जाती है  ।  सन्  1950  में  जब

 इस  निधि  की  स्थापना  की  गई  उस  समय  केन्द्रीय  सरकार  की  बजट  500  करोड़  रुपये  का

 होता  था  ।  soya  हमारा  बजट  दस  गुना  हो  गया  है  झ्र ौर  इस  कारण  यह  श्रावक  हो  गया

 इस  निधि  कीसंचित  राशि  में  भी  वृद्धि  की  जाय  ।

 श्रीमतीं  तारकेंदवरी  सिन्हा  इस  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  रह  चुकी  हैं  झ्र ौर  वह

 स्वयं  नियम  बनाने  के  वारे  में  जानती  होंगी  ।  1950  में  विधान  बनाया  गया  कौर  1952  में

 नियम  बनाये  गये  थे  ।  इसलिए  इस  निधि  से  नियमों  के  विरुद्ध  धन  का  उपयोग  करने  का  प्रश्न

 ही  नहीं  उठता  ।

 इस  निधि  को  बनाये  जाने  की  आवश्यकता  निर्विवाद  है  ।  कभी  कोई  आकस्मिक  व्यय

 की  आवश्यकता  हो  जाती  है  जिसके  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  होता  ।  इस  निधि  में  से

 धन  निकाला  जा  सकता  है  ।  जब  बजट  में  इसकी  व्यवस्था  की  गई  है  तो  इसके  लिये
 नया  लेखा

 अवश्य  ही  खोलना  है  ।  साथ  ही  नई  सेवा  के  लेखा  की  भी  आवश्यकता  है  ।  इन्हीं

 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  आकस्मिक  निधि  की  व्यवस्था  करना  भी  श्रीनिवास  है  ।

 थी  भाने  पुछा  है  कि  क्या  बिहार  के  लिये  सुखा  तथा  wea  बातों  के  लिये  धन  दिया

 जायेगा  ।  इन  बातों  की  जांच  की  जा  रही  है  तथा  यह  प्रश्न  इस  विधेयक  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 कुछ  वर्षों  में  इस  कार्य  पर  13  या  14  करोड़  रुपये  खर्चे  किये  गये  थे  तथा  इसका  परिणाम

 यह  हुमा  था  कि  अन्य  आकस्मिक  कार्यों
 के

 लिये  बहुत  कम  निधि  बचपाई  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  ग्रा कश् मिक  निधि  AVIA,
 ferfarsror  1950  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 Tha Th  c  motion  w  as  a a  dopted

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madbubani)  :  I  beg  to  move  my  amendment  No,  3  Sir,

 I  wanted  to  know  as  to  how  the  fund  was  utilised  and  what  was  there  items  on  which

 it-was  utilised,

 Shri  Sethi  Sir,  I  have  already  stated  in  this  regar  Before  introduction

 of  such  funds  the  matter  is  brought  to  the  Parliament  and  the  approval  of  Parliament  is

 Therefore,  there  is  no  such  thing  which  hon,  me पी  च्  क  wants  to  say.
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 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  दब  मैं  संशोधन  संख्या  3  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  मतदान  के  लिय  रखा  गया

 तथा  स्वीकृत  हुआ  ॥

 The  amendment  was  put  and  negatiyed

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  a  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  विधायक  में  जोड़  दिया  गया

 ः  ह ha  use  2  was  added  to  the  Bill

 संशोधन  feat  गया  :

 1969”  के  स्थान  पर  रखा  (2)

 प्र०  चं०  सेठी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ry  n  क
 कि  खण्ड  1  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अ  ग  qq

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  1  संशोधन  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  1,  as  amended  was  added  to  the  Bill

 अधिनियमन  सूत्र

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ट  1,  पंक्ति  1

 के  स्थान  पर

 Firstਂ  रखा  जाये  (1)

 प्र०  चं०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ‘fs  अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  का  oa  बने ।'*
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 भारत  की  आकस्मिकता  निधि  विधेयक

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 अधिनियम  सूत्र  aster  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 The  Enacting  Formula  as  amended  was  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 The  Title  was  added  to  the  Bill,

 श्री कू ०  च०  सेठी :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  परित  किया  जावे  1”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 विधेयक  को
 संशोधित

 रूप  में  परित  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 मद्य-निषेध  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  प्रस्ताव

 MOTION  RE  :  REPORT  OF  THE  STUDY  TEAM  ON  PROHIBITION

 थ्रो  मनु भाई  पटेल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 मद्य-निषेध  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  पर  जो  2  1964  को  सभा

 पटल  पर  रखा  गया  विचार  किया  जाये  1”

 बड़े  झ्राइचयं  की  बात  है  कि  मद-निषेध  के  सम्बन्ध  में  न्यायाधीश  टेक  चंद  की  अध्यक्षता

 में  एक  अध्ययन  दल  29  अप्रैल  1963  को  नियुक्त  गया  तथा  इस  दल  ने  15

 1964  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  था  ।  उसका  प्रतिवेदन  2  जून  1964  को  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  गया  था  किन्तु  ait  तक  उस  प्रतिवेदन  पर  बिचार  नहीं  किया  गया  ।  मद्य-निषेध

 सम्बन्धी  कार्यक्रम  किसी  दल  से  सम्बन्धित  है  कौर  न  केवल  सरकार  अपितु  यह  एक  राष्ट्रीय

 कार्यक्रम है
 तथापि  इतने  महत्वपूर्ण  काय  को  भी  पिछले  6  वर्षों  से  टाला  जा  रहा  है
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 Vaisakha  17,  1892  (Saka)
 ee
 Motion  Re  ;  Report  of  the  Study  Team  on  Prohibition

 इतना  ही  ब्र  1954  में  स्वयं  सरकार  ने  श्री  श्री मन  नारायणा  की  स्रध्यक्षता  में

 एक  समिति  नियुक्त  की  थी  जिसकी  सिफारिशों  को  सदन  ने  31  1956  के  एक  संकल्प  के

 अनुसार  स्वेसम्मति  से  स्वीकार  किया  था  ।  इसी  के  परिणामस्वरूप  मद्य-निषेध  कार्यक्रम  को  दूसरी

 पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किंया  गया  aril

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  पीठासीन  हुए
 Shri  Shri  Chand  Goyal  in  the  chair ं

 दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  अध्याय  19  में  यह  '  गया  था  कि  इन  सुझावों  का

 भ्रतुसरण  करते  हुए  राज्य  सरकारों  से
 aqua

 किया  गया  है  कि  वे  चररावार  कार्यक्रम  तैयार  करें  तथा

 उचित  समय  के  श्रन्दर-अ्रन्दर  मद्य-निषेध  कार्यक्रम  को  लागु  करने  का  प्रयत्न  करें  |  इतना  ही  नहीं  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  में  बताया  गया  कि  मद्य-निषेध  कार्यक्रम  को  संविधान  में  निदेशात्मक  सिद्धांत  के

 रूप  में  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  तथा  कार्यक्रम
 को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  मानकर

 लागू
 करना

 है  ।  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  थी  कि  राज्य  सरकारें  इस  सम्बन्ध  में  अपने  चर णा वार  कार्यक्रम  तैयार

 करें  तथा  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  का  लगातार  पुनर्विलोकन  किया  जाये  |

 मद्य-निषेध  के  सम्बन्ध  में  पहला  सुभाव  यह  दिया  गया  था  कि  शराब  के  बारे  में  विज्ञापन

 देना  बन्द  किया  जाये  तथा  सार्वजनिक  स्थानों  पर  शराब  पीना  भी  बन्द  किया  जाये  ।  इसके  अतिरिक्त

 शराब  की  दुकानों  में  उत्तरोत्तर  कमी  दाराब  की  दुकानों  को  सप्ताह  में  झ्रघिक  दिन  बन्द

 इन  दुकानों के  शरार  सप्लाई  में  भारत  में  बनने  वाली  शराब  के

 उत्पादन  में  कमी  करना  शादी  aris  ate  भी  अनेक  सुल्तान  दिये  गये  थे  ।

 इसके  पश्चात  योजना  आयोग  ने  इस  अध्ययन  दल  को  नियुक्त  किया  था  ।  इस  अध्ययन  दल

 ने  स्थिति  को  गम्भीर  रूप  से  भ्रध्ययन  किया  तथा  एक  लाभदायक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जिसमें

 265  सिफारिश  की  गई  है  ।  हमने  सभा  में  कई  बार  इस  बात  की  मांग  की  है  कि  कमसे  कम  इस

 अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  जाये  |

 न्यायाधीश  टेक  चन्द  उस  समय  पंजाब  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति  थे  तथा

 उन्होंने  अध्ययन  दल  के  निर्देश  पदों  के  ग्रनुसार  समस्या  का  श्रत्यग्त  गम्भीर  श्रव्ययन  करके

 वेदन  तेयार  किया  है  जिसमें  किसी  प्रकार  के  भेदभाव  को  स्थान  नहीं  दिया  गया  |

 अध्ययन  दल  के  लिये  तीसरा  निदेश  पद  यह  निर्धारित  किया  गया  था  कि  वहू  इस  बात

 का  सुभाव  दे  ।  कि  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  ढंग  से  मद्य-निदेश  कार्यक्रम  को  किस  प्रकार

 कारगर  रूप  से  कार्यान्वित  किया  जा  सकता है  |  एक  भ्रमण  निदेश  पद  यह  भी  था  कि  श्रष्ययन  दल

 उत्पादन  You  से  प्राप्त  राजस्व में में  होने  वाली  कमी  मद्य-निषेध  लागु  करने  पर  खाने  वाली

 लागत  दोनों  के  ही  सम्बन्ध  में  वित्तीय  पहल नशों  का  भी  भ्रध्ययन  करे  ।  मैं  इन  बातों  का  उल्लेख  इस

 लिये  कर  रहा  हूँ  कि  कुछ  राज्य  सरकारें  इन्हीं  बातों  का  तक  देकर  मद्य-निषेध  कार्यक्रम  को  any
 करने  में  रूचि  नहीं  लेती  ।

 उत्तर दा  धनाव  राज्य  सरकारों झ्
 च-निषेध

 कार्यक्रम  को
 लागु

 करने  का  तथा  केन्द्र  सरकार

 पर  समानरूप से  है  ।  अनुच्छेद  47  के  ग्रन्तगंत  मद्य-निषेध  को  राज्य  नीति  के  निदेशात्मक  सिद्धांतों
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 मद्य-निषेध  सम्बन्धी  भ्रध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव 7  1970

 में  सम्मिलित  fear  गया  है  मत  मद्य-निषेध  का  उत्त  रदाधित्व  जितना  राज्य  सरकारों  पर  है  उतना

 ही  केन्द्र  सरकार  पर  भी  है  ।  जहां  तक  *राज्य*  शब्द  के  भ्रथें  का  सम्बन्ध  में  संविधान  के  भ्रमुच्छेर

 36  में  बताया  गया  है  कि  का  वही  wae  जो  इस  संविधान  के  भाग  3  में  बताया  गया

 ्
 है  ।  संविधान  के  भाग  3  में  अ्रनुच्छेर  12  प्रतिशत  की  परिभाषा  है  के

 अंतगर्त  भारत  की  सरकार  कौर  संसद्  तथा  राज्यों  में  से  प्रत्येक  की  सरकार  ale  विधान  मंडल

 तथा  भारत  राज्य  क्षेत्र  के  भीतर  waar  रत  सरकार  के  नियंत्रण  के  अधीन  सब  स्थानीय  अ्रौर

 meq  प्राधिकारी  भी  हैं  डे  गर्त  केन्द्र  सरकार  किसी  भी  प्रकार  अपने  उत्तरदायित्व  से  बच  नवदीं

 सकती

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  कुछ  राज्य  सरकार  मद्य-निषेध  में  विश्वास  नहीं

 रखती  कौर  इसी  कारण  इसे  टालने  का  बहाना  करती  हैं  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  मद्य-निषेध  से

 हानि  के  बजाय  लाभ  होता  गुजरात  कौर  तमिल  arse  में पुरण  मद्य-निषेध  है  गर्त  मैं  er

 के  अ्रांकड़े  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  !  वर्ष  1960-61  में  गुजरात  में  विजय  कर  से  प्राप्त  राजस्व

 की  राशि  916  लाख  रुपये  थी  तथा  मनोरंजन  से  प्राप्त  wa  56  लाख  रुपये  थी  किन्तु  वर्ष

 1966-67  में  यह  विक्रय  कर  की  राशि  31.28  करोड़  रुपये  हो  गई  तथा  मनोरंजन  कर  की  राशि

 2.25  करोड़  रुपये  हो  गई  ।  इसी  प्रकार  तमिल  नाडु  में  भी  ay  1960-61  में  विजय  कर  से  प्राप्त

 1632  लाख  रुपयों  की  ara  बढ़कर  1966-67  में  4410  लाख  रुपये  हो  गई  तथा  मनोरंजन  कर

 से  प्राप्त  राय  196  लाख  रुपये  से  बढ़कर  557  लाख  रुपये  हो  गई  ।  इन  आंकड़ों  से  स्पष्ट  विदित

 होता  है  कि  मद्य-निषेध  के  कारण  मद्यपान  करने  वालों  के  पास  धन  की  बचत  हुई  तथा  उस  धन

 का  राज्य  सरकारों  को  अन्य  विकास  कार्यों  में  प्रयोग  करने  का  सिला  ।  गर्त  मद्य-निषेध

 से  राज्यों  को  हानि  की  भ्र पे क्षा  भारी  लाभ  हुआ  तथा  लोगों  के  मद्यपान  से  भी  छुटकारा  पाने  में

 सहायता  मिली  ।

 इसके  पश्चात  मैं  टेक  चन्द  समिति  के  प्रतिवेदन  की  चर्चा  करना  चाहता  हूं  ।  समिति  ने

 इस  समस्या  को  54  भ्र ध्या यों  में  विभक्त  किया  है  तथा  उसने  प्रत्येक  पहलू  पर  गम्भीरता  से  विचार

 किया  है मुझे  पुरा  विश्वास  है  कि  जो  भी  व्यक्ति  इस  प्रतिवेदन  का  गम्भीरता  से  अ्रध्ययन  करेगा

 वह  ag  मानने  को  विवश  हो  जायेगा  कि  प्रतिवेदन  में  थकी  गई  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करना

 ही  चाहिये  ।  समिति  ने  चोरी-छिपे  शराब  बनाते  उसका  व्यापार  करने  की  समस्या  को  हल

 करने  के  लिये  भी  सुभाव  दिये  हैं  किन्तु  खेद  है  कि  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिये  ठोस  कदम  नहीं  उठाये  केन्द्रीय  मद्य-निषेध  बोले  के  अतिरिक्त  सरकार  ने  कोई  फिर

 व्यवस्था  की  ही  नहीं
 है  तथा  यह  ats  भी  कहीं  दो  वर्ष  में  एक  बार  समस्या  पर  विचार

 करता  है  |

 समिति  ने  तथा  सदस्य  सेनाਂ  के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट रूप  से  अध्ययन  किया

 उसने  मद्यपान  की  चार  श्रे  मियां  बनाई  है  जिसमें  से  रिवाजी  तौर  पर  मद्यपान  को  सबसे  बुरा
 बताया  है  ।  सरकारी  भ्रमणकारी  तथा  आधुनिकतावादी  सम्पन्न  व्यक्ति  दिखावट  के  लिये  मद्यपान

 करते  हैं  जिसका  कुप्रभाव  उनके  बच्चों  तथा  विद्यार्थियों  पर  पड़ता  है  जिससे  खाने  वाली  पीढ़ी  भी

 भ्रष्ट  हो  जाती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  समिति  ने  कुछ  उपायों  का  सुभाव  दिया  इन  व्यक्तियों  के

 साथ  साथ  संसद्  सदस्यों  अथवा  मंत्रियों  द्वारा  मद्यपान  करने  की  चर्चा  भी  होती  रहती  है  तथा

 इस  बात  का  प्रभाव  भी  उतना  ही  बुरा  पड़ता  है  ।
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 समिति  ने  ag  भी  सिफारिश  की  है  कि  सैनिकों  को  निषिद्ध  शराब  का  उपयोग  नहीं  करने

 दिया  जाये  ।  ड्राइवरों  के  दाराब  पीने  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  होना  चाहिये  तथा  राष्ट्रीय  राज पत्रों  पर

 10  मील  की  दूरी  तक  शराब  की  दुकानें  नहीं  होनी  चाहिये  ag  भी  सिफारि  की  गई  है  कि

 विमान  चालकों  को  इस  वात  की  परीक्षा  होनी  चाहिये  कि  उन्होंने  शराब  पी  है  अथवा  नहीं  ।  यदि

 वृद्धावस्था  में  मद्यपान  आवश्यक  हो  तो  वृद्ध  व्यक्ति  को  शराब  पीने  का  परमिट  मिलना  चाहिये

 किन्तु  फिर  भी  उसे  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  मद्यपान  करने  की  अनुमति  नहीं  मिलनी  चाहिये  ।  सरकारी

 कर्मचारियों  के  प्राणरक्षा  निगमों  में  सुधार  किया  जाना  चाहिये  तथा  यह  भी  व्यवस्था  होनी  चाहिये

 कि  शराब  के  कोटे  का  किसी  प्रकार  दुरुपयोग  न  किया  जा  सके  ।

 जहां  तक  राजस्व  का  सम्बन्ध  है  महात्मा  गांधी  ने  स्पष्ट  दादों  में  कहा  था  कि  सरकार

 शराब  का  राजस्व  का  साधन  न  बनाये  किन्तु  यह  सरकार  राजस्व  के  कारण  ही  मद्य-निषेध  में

 ढील  दे  रही

 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  इस  सम्बन्ध  में  कहा  था  कि  मैं  मद्य-निषेध  के  सम्बन्ध  में

 वित्तीय  पहलु  को  महत्वपूर्ण  नहीं  मानता  चूकी  ग्रे  कार्यों  को  घाटा  सहकर  भी  करना  होता है  ।

 नेहरू  जी  यह  भी  मानते  कि  यदि  केवल  शराब  ही  के  लालच  से  किसी  पार्टी  में  सम्मिलित

 होते  हैं  तो  ऐसे  व्यक्तियों  को  बुलाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 अ्रध्ययन  दल  का  प्रतिवेदन  मिलने  पर  भी  सरकार  ने  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाया है
 |

 प्रधान  मंत्री  महोदय  को  कितने  ही  ज्ञापन  दिये  गये  हैं  किन्तु  वह  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने

 में  खाने  वाली  कठिनाइयों  का  ही  उल्लेख  करती  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  मद्य निषेध  राष्ट्रीय

 कार्यक्रम  माना  गया  है  तो  उसे  हढ़तापुवंक  कार्यान्वित  कयों  नहीं  किया  जाता  ।  मेरा  निवेदन  है

 सरकार  दल  की  सिफ़ारिशों  को  यथाशीघ्र  कार्यान्वित  करने  का  प्रयत्न  करें  ।

 श्री  पीलु  मोडी  :  महोदय  !  मद्य-निषेध  के  सम्बन्ध  में  aga  कुछ  कहा  गया  है

 तथा  मैं  इससे  बहुत  प्रभावित  भी  gor  हूं  किन्तु  फिर  भी  यह  देखना  है  कि  क्या  हम  इन  बातों  को

 हृदय  से  स्वीकार  करते  हैं  ।

 महोदय  !  मानव  प्रकृति  ऐसी  है  कि  जिस  वस्तु  के  उपभोग  पर  प्रतिबंध  लगाया  जाता  है

 उसका  भोग  उसी  के  प्रति  उतना  ही  बढ़  जाता  यह  मानव  प्रकृति  सनातन  है  तथा  इस  बात

 ठ्  raat  ar की  पुष्टि  आदम  तथा  इव  की  कहानी  से  हो  सकती  है  ।  ग्रह  जो  भी  ब्र  न  ु  1  शिकार  होता

 है  उसे  उसका  दण्ड  भ्रुगतान  पड़ता  है  ।

 मैं  मद्य-निषेध  के  पक्ष  मैं  हूं  न  इसका  anda  करता  हूँ  किन्तु  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  जो  भी  चीज  मानवता  का  उपकार  करती  है  मैं  उसका  विरोधी  हूं  ।

 अमरीका  तथा  स्वीडन  में  जिस  वस्तु
 पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  उसी  के  प्रति  वहां  को

 जनता  का  पेय  बढ़ा  किन्तु  जैसे  ही  स्वीडन  में  श्रीलाल  पुस्तकों  तथा  चित्रों  से  प्रतिबन्ध  उठाया  गया

 उनके  मूल्य  एक  दम  कम  हो  गये  ।
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 17  1892  मद्य-निषेध  सम्बन्धी  भ्रध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 ———

 ma  घंटों  में  काम  करने  वाले  नौकरों  ने  निषिद्ध  शराब  पीना  area  कर  दिया  है-तथा

 चु  कि  इस  पर  प्रतिबन्ध  है  इसलिये  इसके  प्रति  उनका  मोह  att  भी  अधिक  है  ।  यदि  gy  अबसर

 मिलता  तो  मैं  इस  बात  का  प्रचार  कसता  कि  वेव  दाराब  टिंक्चर  तथा  meq  गन्दी  वस्तुद्मों  से

 बनाई  जाती  है  जिससे  कुछ  ही  वर्षों  में  स्वास्थ्य  खराब  हो  जाना  श्रनिवायं  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  भ्रूण  ग्राही  प्राकृतिक  फलों  के  रता  को  सस्ता  करना  चाहिये  जिससे  लोग

 शराब  की  ae  ग्रा कर्षित  न  हो  सक  ।  श्री  मनु भाई  पटेल  ने  गांधी  जी  के  विचारों  का  उल्लेख

 किया  है  तथा मैं  समझता हूं  कि  गांधीजी  का  यह  विचार  अत्यन्त  सराहनीय  था  कि  सरकार

 शराब  को  राजस्व  प्राप्ति  का  साधन  न  बनाये  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेंरा  सुभाव  है  कि  शराब  से  सभी

 प्रकार  के  कर  हटा  लेने

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  व्यक्तियों  को  सुदिक्षित  बनाया  उनके

 सामाजिक  जीवन  को  अधिक  व्यवस्थित  बनाया  जाये  तथा  उनके  मनोरंजन  के  साधनों  में
 वृद्धि  की

 जाये  तो  मद्यपान  सम्बन्धी  बुराइयां  बहुत  हद  तक  समाप्त  हो  जायेगी  ।

 मद्य  निषेध  से  देश  में  चोरी  छिपे  शराब  का  व्यापार  होने  लगा  है  तथा  इस  व्यापार  को

 रोकने  के  लिये  कोई  भी  कानून  समर्थ  नहीं  इस  व्यापार  से  झाय  भी  बहुत  होती  हैं  कया

 परीक्षा  भी  कम  करना  पढ़ता  पुलिस  तथा  अन्य  स्थानीय  अधिकारियों  को  भी  इसके

 व्यापारियों  से  मिलता  है  ।
 व्यापार  सरल  भी  तथा  लाभदायक  भी  है  ॥

 राजनीतिज्ञ  atc  सरकार  के  मंत्रियों  का  भी  इस  शभ्रवेध  शराब  बनाने के  काम  में  हाथ  et
 इस  ara  के  लिये  उन्हें  बड़ी  धनराशि  वाले  नोट  मिलते  रहते

 met  यह  है  कि  कोई  व्यक्ति  शराब  क्यों  पीता  है  ?  यह  एक  सामाजिक  आदत  है  इसलिये
 वह  पीता  है  ।  मैं  इसलिये  पीता  हूँ  कि  जब  मेंरे  प्रातिपेय  मुझसे  शराब  पीने  का  अराजक  करते  हैं
 तो  नहीं  की  भ्र पे क्षा  देहांत  कहना  अधिक  सरल  मैं  कह  सकता  हूं  कि  मैं  दाराब  पीने  का  अभ्यस्त

 नहीं  हूं  क्योंकि  मैं  छः  महीने  तक  भी  नहीं  पीता  हूं  जब  कि  बचपन  से  ही  मैं  जितनी  शराब  चाहता

 पी  सकता  था  मत  यह  सामाजिक  श्रादत
 है

 जिससे  मानव  जीवन  थोड़ा  सा  आरामदेह  हो  जाता  है  ।

 ग्रस्त  में  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  मद्य  निषेध  करना  है  तो  कर  दिया  जाये  परन्तु  शराब

 उपलब्ध  होनी  चाहिये  ।  यदि  सरकार  मद्य  निषेध  करेगी  तो  ade  शराब  बनाने  वालों  को

 दारी  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  निवेश  शराब  बनाने  वाले  भारत  में  झ्राधुनिक  समाज  में  भ्रष्टाचार

 की  जड़  के  रूप  में  है  अतः  ये  सहन  नहीं  किये  जा  सकते  ।

 Shri  A,  5,  Saigal  (Bilaspur):  Mr.  Chairman,  Sir,  there  are  so  many  ways  with
 the  Government  by  which  they  may  increase  the  revenue  but  if  they  are  given  wrong
 advice  of  increasing  revenue  by  way  of  liquors,  if  not  only  affects  the  health  of  the  people
 but  their  consciens  aod  other  things  too.  So  far  as  the  revenue  from  liquor  is  concerned,
 hard  chesterfiled  is  of  the  view  that  liquor  revenue  may  be  considered  from  ethical  as  also
 the  economic  points  of  view  and  at  the  same  time  I  would  like  to  quote  the  views  of  the
 foreign  authors.  David  Loyed  George  expressed  his  views  regarding  ह  quor  in  these  words,
 ‘Drink  is  the  most  prolific  cause  of  panperim  poverty  and  is  not  only  Contrary  to  the
 principles  of  liberty,  but  true  liberty  demands  that  the  Government  should  t  ake  energetic
 and  stern  measure  to  suppress  such  a  destructive
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 Motion  Re  :  Report  of  the  Study  Team  on  Prohibition  Vaisak ha  17,  1892  (Saka)

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 ं  Mr,  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 I  have  toured  many  of  the  foreign  countries,  This  is  a  question  of  our  prestige.
 Drinking  brings  the  prestige  down.  We  have  to  crush  the  habit  of  drinking,

 On  the  other  hand  liquor  is  the  means  of  Government  revenue  but  we  shall  have
 to  keep  in  mind  the  views  of  Mahatma  Gandhi  regarding  liquor.  He  knew  well  that  tax

 He  knew  that  Indian on  liquor  brings  more  revenue  but  inspite  of  this  he  opposed  it,
 can  only  kiiow  meeting  of  nationaly  when  they  will  updrinking.

 In  this  connection  I  want  to  refer  to  the  All  India  congress  committee.  Since  1888
 it  favoured  prohibition  in  almost  all  the  mectings  held  time  to  time  an  even  theo  the
 Government  did  not  pay  their  attentien  towards  prohibition.  The  only  question  of  revenue
 was  involved  in  it.  The  Government  should  seck  another  sources  of  revenue,  The  co-
 mmittee  set  up  under  the  chairmanship  of  Shri  ७1१६ ४100: 18011 8:1 ४:10 10 लि  recommended  for  prohibition
 and  those  recommendations  were  accepted  by  the  Government  and  a  resolution  was  also
 passed,  My  hon.  friends  suggested  for  seeking  the  opinions  of  the  Military  General
 according  to  the  report  of  Shri  Shri  Mannarain  all  the  three  chiefs  of  the  staff  have  agreed
 to  the  idea  of  prohibition  on  this  condition,  if  the  Nation  decides  in  its  favour,  they
 have  no  objection  to  the  prohibition,

 Tbe  Government  should  note  how  the  liquor  consumption  has  increased.  In
 1958-59  the  sale  of  India  manufactured  Beer  was,  14.048,00  gallons  while  the  sale  of  the
 same  in  1961-62  was  19.173,00  gallons.  It  means  that  during  the  four  years  1958-59  to
 1961-62,  the  sale  of  different  kinds  of  liquor  has  gone  up  from  2.76  crores  of  gallons  in
 1958-59  to  6  crozes  of  gallons,

 We  have  to  save  them I  come  from  such  an  area  where  people  dink  heavily,
 from  this  social  evil.

 The  Government  do  not  pay  their  attention  towards  the  views  of  the  economist  of
 our  country  and  so  I  am  quoting  a  foreign  economist:  Adam  Smith-he  said  *‘All  the  labour
 expended  on  prodcing  strung  drink  is  utterly  improductive,  it  aids  nothing  to  the  wealth  of
 the  community.  A  wise  man  works  and  earns  wages  and  spread  his  wages  so  that  he  may
 work

 In  America  the  annual  liquor  consumption  has  gone  up-to  270  million  gallons.
 They  are  making  efforts  to  check  this  rapid  consumption.  But  we  in  our  country  are
 doing  nothing  to  check  this,  Though  lives  has  been  evaded  for  this.  Yet  they  will  not
 suffice.  It  is  a  social  evil  and  we  have  to  eradicate  it  at  any  rate  whether  we  have  to
 suffer  from  ihe  revenue  which  we  get  from  the  sale  of  liquor.

 श्री  एस०  कडप्पा  ह  इस  पर  खर्चा  कर  लेने  के  पश्चात्  भी  मैं  समझता  हूं  कि  मद्य

 निषेध  करने  के  लिये  बोई  ठोस  बात  नहीं  निकलेगी  इस  बात  की  मैं  सरकार  से  झबिया  नहीं

 रखता  हूं  फिर  भी  हमारा  गतंव्य  है  कि  सरकार  को  इस  समस्या  गम्भीरता  से  ग्रसित  करा

 दिया  जाये  कि  इस  समस्या  का  ae  भारत  के  समाज  के  निम्न  स्तर  के  व्यक्तियों  के  आधिक  जीवन

 पर  भी  शरीर  स्वतन्त्रता  के  पश्चात्  केन्द्र  में प्रथ वा  राज्यों  में  मद्य  निषेध  की  इस  नीति  को

 लागु  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  ईमानदारी  से  कोई  भी  प्रयत्न  नहीं  fear  गया  है  ।  वास्तव

 जब  इस  प्रश्न  को  कुछ  दिन  ga  उठाया  गया  तब  मन्त्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  कि  केवल

 दो  राज्य  इसको  लागु  करने  के  लिये  केन्द्र  से  सहायता  लेने  के  लिये  तैयार  हुए  हैं  लेकिन  उनकी

 वास्तविकता  दोषपूर्ण  है  ।  वे  केन्द्रीय  सरकार  से  थोड़ी  ate  धनराशि  की  संभावना  से
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 7
 उधा  मद्य-निषेध  सम्बन्धी

 अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 आकर्षित  हुये  थे  ।  हर  जगह  त्रिदोष  कर  समाचार-पत्रों  में  मनोवैज्ञानिक  वातावरण  व्याप्त

 जहां  लगभग  सभी  वर्ग  मद्य  निषेध  को  पुरी  तरह  से  समाप्त  करने  के  पक्ष  में  दिखाई  देते  जो

 मद्य  निषेध  की  इस  नीति  की  सहायता  नहीं  करता  है  ।

 दो  राज्यों  में  मद्य  निषेध  को  लागु  करने  में  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 टेक  चन्द  समिति  ने  gay  दाराब  निकालने  के  बारे  में  दूसरी  वस्तुभ्नों  का  उल्लेख  किया  जिसमें

 उन्होंने  बताया  है  कि  कुछ  बस्तियों  में  ate  श्रासवन  क्यों  प्रचलित  है  ate  इस  स्थिति  को  कैसे

 सुधारा  जा  सकता  है  ।  विशेषकर  तामिलनाडु  राज्य  केरल  ale  ait  प्रदेश  के  पड़ौसी

 राज्यों  के  मद्य निषेध  को  हटा  देने  के  कठिनाइयां  इतनी  अधिक  बढ़  गई  हैं  कि  यह  पता  नहीं

 लगता  है  कि  कब  तक  इस  नीति  को  रखना  संभव  हो  सकेगा  क्योंकि  तटीय  रेखा  को  छोड़

 कर  सभी  सीमावर्ती  क्षेत्र  इन  राज्यों  में  से  एक  या  दूसरे  को  छते  इसका  परिणाम  ag  gar  कि

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  इस  नीति  को  लागु  करने  में  बहुत  कठिनाई हो  रही  है  ।  यद्यपि  यह  बात  वहां  सब

 समझते  हैं  कि  पड़ौसी  राज्यों  में  दाराब  की  दुकानें  नहीं  होंगी  ।  अभी  भी  यह  ठीक  ढंग  से  नहीं  चल

 रहा  है  कौर  इसे  लागु  करना  व्यावहारिक  नहीं  हो  रहा  है  ।  गुजरात  के  सम्बन्ध  में  भी

 ऐसी  ही  वात  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  इसे  किस  प्रकार  ate  alae  प्रभावशाली

 बनाया  जाये  ।  जैसा  कि  कई  बार  कहा  जा  चुका  है  कि  जिन  राज्यों  में  मद्य  निषेध  लागु  किया  जा

 रहा  है  वहीं  पर  2  लागु  किया  जाना  चाहिये  ।  जो  दारा बी  उन्हें  पुलिस  द्वारा  पकड़ा  जाने  पर

 पीने  की  area  छोड़ने  के  लिये  विवश  किया  जाना  चाहिये  ।  चूकि  अवैध  दाराब  का  बहुत  बड़ी

 मात्रा  में  उपभोग  होता  है  मत  मद्य  निषेध  वायु  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  कई  समुदायों  में  दाराब

 पीना  एक  सामाजिक  रिवाज  बना  gar  जब  यह  तक  दिया  जाता  है  तो  मैं  उससे  सहमत  नहीं

 हमारे  जेसे  पिछड़े  हुये  देवा  में  जो  कि  al  विकसित  भी  है  ate  जहां  बहुसंख्या  निरक्षरों  को

 साथ  ही  अधिक  स्थिति  भी  खराब  हमें  इस  मदिराता  के  कारण  होने  वाले  हानिकारक

 प्रभाव  से  बहुत  ही  सके  रहना  चाहिये  ।  यदि  संविधान  में  संशोधन  करके  भी  इसे  जाये  तो

 हटाया  जाना  चाहिये  |  जब  तक  इस  प्रकार  के  उग्र  रुख  को  नहीं  अपनाया  जाता  है  ।  तब  तक  इस

 नीति  को  कार्यान्वित  करना  सफल  नहीं  होगा  क्योंकि  कांग्रेस  ने  विगत  20  वर्षों  के  दौरान  कभी  थी

 नहीं  कहा  है  कि  वह  मद्य  निषेध  नीति  को  बदलने  जा  रही  है  अथवा  इस  नीति  को  ढीला  करने  जा

 रही  है  ।  लेकिन  अब  मनोवृत्ति  बदल  चुकी  है  कौर  राज्यों  द्वारा  मद्य  निषेध  को  हटाया  जा

 रहा  है  ।  केवल  दो  राज्यों  में  मद्य  निषेध  है  ।

 By  कहते  हुये  दुःख  होता  है  कि  सरकार  ने  टेक  चन्द  समिति  के  प्रतिवेदन  को  पढ़ने  की

 बिल्कुल  चिन्ता  नहीं  की  है  ।  यह  एक  वहुत  ही  azar  प्रतिवेदन  ।  इसमें  मदिरापान  के  सव

 पतलूनों  का  विश्लेषण  किया  गया  है  ।  मद्य  निषेध  के  पक्ष  में  दिये  गये  उनके  तक  सारवान  हैं  |

 परन्तु  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  है  ।

 मद्रास  जेसे  राज्य  में  जहां  ताड़ी  के  वृक्ष  अधिक  मात्रा  में  पाये  जाते  हैं  तथा  जहां से  ताड़ी

 निकालने  बाले  अपना  रोजगार  प्राप्त  करते  इसीनिये  समिति  ने  विशेषकर  औद्योगिक

 जनसंख्या  को  नीरा  पीने  का  सुभाव  दिया  है  जहां  बहुत  अधिक  श्रमिक  ताड़ी  पीने  के  आदि  हैं  ।

 यदि  सरकार  ने  इस  पर  ध्यान  दिया  होता  तो  इसने  बहुत  ही  अच्छा  कार्य  किया  होता  wear  में
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 कौर  कुछ  अन्य  स्थानों  में  राज्य  सरकार  ale  कुछ  सरकारी  समितियों  ने  इस  कायें  को  हाथ

 में  लिया  है  लेकिन  यह  बहुत  ही  धीमी  गति  से  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  सरकार  इस  प्रकार  के  ठोस

 प्रचार  कायें  को  सभी  रता पु वंक  तो  निश्चय  ही  ag  बहुत  अधिक  सीमा  तक  सफल  होगी
 |

 एक  महत्वपूर्ण  कारण  अर  है  जिसका  प्रस्तावक  ने  उल्लेख  किया  है  ।  टेक  चन्द  समिति  ने

 राज्यों  के  उत्पादन  शुल्क  कौर  ara  राजस्वों  पर  मद्य  निषेध  के  प्रभाव  का  विश्लेषण  किया  है  कौर

 ag  इस  निष्पक्ष  पर  पहुँची  है  कि  जहां  मद्य  निषेध  विद्यमान  है  वहां  के  राजस्व  पर  आवश्यक  रूप

 से  कोई  प्रभाव  नहीं  ।  इसने  यह  सिद्ध  करने  के  लिये  कुछ  उदाहरण  दिये  हैं  कि  जो  धन  जनता  के

 पास  बच  गया  वह  वस्त्र  शादी  में  गया  जिसका  परिणाम  यह  gar  कि  उनके

 जीवन-स्तर  में  काफी  सुधार  हुमा  है  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  क्रमबद्ध  उत्तर  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  कांग्रेस  दल  की  मद्य  निषेध

 की  घोषित  नीति  पर  अटल  रहेगी  ।  यदि  ऐसी  बात  है  तो  क्या  वह  संविधान  में  संशोधन  करके

 राज्यों  को  भी  मद्य  निषेध  लागु  करने  के  लिये  कहेगी  ?  यह  भी  बताया  जाना  चाहिये  कि  राज्यों

 को  उनकी  हानियों  की  क्षतिपूर्ति  करने  के  लिये  कोरी  सहानुभूति  दिखाने  की  ata  सरकार  राज्यों

 को  आकर  शौर  प्रलोभन  देने  के  लिये  कुछ  ठोस  ara  करेगी  ताकि  वे  इस  कार्य  को  संभालें  ?

 क्या  सरकार  मद्यपान  की  बुराइयों  के  बारे  में  जनता  ake  अन्य  लोगों  पर  प्रभाव  डालने

 सम्बन्धी  प्रचार  को  बढ़ावा  देने  कौर  इन  बुराइयों  को  समाप्त  करने  तथा  कठिनाइयां  कम  करने  के

 लिये  कोई  प्रस्ताव  कौर  कार्यक्रम  रखेगी  ?

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  प्रस्ताव  का  सेन  करता  झा  सरकार  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  इस

 पर  गम्भीरता पु वंक  विचार  HT  ।

 Shri  Shri  Chand  Goyal  (Chandigarh)  :  Mr,  Deputy  Speaker,  Sir,  in  1954  a  commi-
 ttee  had  been  set  up  under  the  Chairmanship  of  Shri  Mannarain  and  that  committee  sub-
 mitted  its  report.  After  that  in  1956  a  resolution  was  passed  by  the  members  of  almost
 all  the  parties  to  the  effect  that  there  would  be  prohibition  by  the  end  of  the  second  five

 year  plan.  A  little  later  a  committee  was  set  up  under  the  chairmanship  of  Mr,  Tekchand,

 I  have  gone  through  the  history  of  the  congress  party,  In  the  meeting  of  congres  propo-
 sals  were  passed  time  to  time  for  implementing  prohibition.  But  still  it  has  not  been

 implemented.  The  only  difficulty
 which  arises  in  implementing  prohibition  is  of  the

 revenue,

 In  the  whle  process  of  the  sale  of  liquor,  the  Governmant  receive  only  25  percent
 of  the  (otal  income  as  revenue.  If  the  people  give  up  this  evil  of  drinking  and  spent  the
 money  which  they  spend  on  liquor,  on  other  articles  then  there  wculd  be  some  more  in-
 come  to  the  States  by  way  of  sales  tax  etc.  The  figures  collected  by  the  mill  owners  of
 Calcutta  and  Bombay  show  that  a  labour  who  does  not  drink,  per-forms  his  duty  in  more
 working  hours  rather  that  of  the  labours  who  drink,

 At  the  same  time  the  Government  should  consider  all  the  evil  aspects  of  drinking.
 It  causes a  accidents  and  consequently  trucks,  cars  etc.  are  damaged.  Even  then  the
 Government  have  to  spend  a  lot  of  money  On  investigation  work  of  the  culprits  as  81]  of
 them  are  held  under  drinking  ८00011101,  The  Government  have  to  spend  to  much  amount
 for  such  persons  who  drink,
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 17  1892  मद्य-निषेध
 राम्बन्थी

 अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में
 प्रस्ताव

 The  Government  should  have  studied  the  report  submitted  by  Tek  Chand  commi-
 ttee  with  a  view  to  know  the  difference  between  revenue  and  expenditure.  In  case  prohib-
 ition  is  introduced,  it  will  not  be  a  lossing  bargain.  The  Government  should  take  steps  to
 counter  act  the  false  motion  of  liquor  being  a  worry  dissolment.  The  aforesaid  committee
 has  also  recommended  that  the  motor  drivers  should  be  prohibited  to  take  liquor,  many
 accidents  occur  as  a  1esult  of  drinking  by  drivers.  The  Government  should  take  steps  to
 Persuade  people  not  to  indulge  in  drinking  by  doing  propaganda  through  literature  tele-
 vision  and  Radio.

 The  evil  should  be  removed  in  accordance  with  the  recommendations  made  by
 Tekchand  committee.  We  should  have  strict  pickating  over  the  liquor  being  smuggled
 through  embassies,  Government  servants  should  be  instructed  not  to  come  to  offices  af-
 ter  taking  liquor.  I  have  been  continueously  requesting  that  wine  shp  should  be  remo-
 ved  from  marketing  centre  in  sector  22  of  chandigrah.  It  is  not  proper  to  establish  wine
 shops  near  schools,  In  view  of  above  I  suggest  that  Government  should  implement  una-
 Nimous  resolution  of  this  House  and  enforce  prohibition  in  the  country,

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  :  I  am  sorry  to  point  out  that  results  of  Prohibi-
 tion  in  our  state  are  not  satisfactory.  Only  police  or  enforcement  staff  can  not  enforce

 prohibition.  They  are  themselves  involved  in  distillation  illicit  liquor,  It  is  not  the  qu-
 estion  of  loss  of  revenue  of  Rs  7.8  crores  but  it  is  a  questionof  the  character  of  the

 people.  There  is  a  provision  of  prohibition  even  in  our  constitution,  There  is  no  use  of

 passing  resolutions  if  they  are  not  implemented.  would  suggest  that  first  of  all  leaders,
 Ministers,  M:  P.  S.,  M.  L.  As  should  take  initiative  and  if  they  themselves  do  not  stop
 drinking  then  how  ean  they  ask  others  to  do  so.

 Shri  Vasudevan  Nair  in  the  Chair  :  In  my  opinion  liquor  is  the  root  cause  of  all

 types  of  crimes,  I  would  suggest  that  social  organisation  should  be  given  financial  assis-
 tance  to  enable  them  to  carry  on  their  propaganda  in  villages,  Government  should  take

 steps  to  enforce  prohibition  in  the  army  also.  The  entry  of  Hippies  should  be  banned.  In
 fact  Government  should  take  necessary  steps  to  creat  an  atmosphere  in  which  prohibi-
 tion  could  be  enforced,

 Shri  5.  M.  Banerjee  (Kanpur)  *  Government  has  not  studied  the  situation  proper-
 ly.  They  have  taken  steps  only  on  Government  level.  1  personally  know  some  of  the  घिन

 mili¢s  who  have  been  ruined  just  because  of  indulging  in  drinking.  Half  of  the  income  of
 labourers  goes  in  drinking.  Moreover  prohibition  should  be  complete.  It  is  not  advisable
 to  have  prohibition  in  one  area  but  no  restriction  in  other  areas,  We  can  not  solve  this

 problem  in  this  manner,  It  can  be  solved  only  by  creating  proper  atmosphere  to  enforce
 it  simply  by  passing  legilsation,  Therefore,  I  am  in  agreement  with  Shri  Randhir  Singh  that
 we  cannot  deal  with  this  problem  on  Government  16४८1  only,  We  have  passed  legislation  to

 abolish  prostitution  but  in  fact  this  evi!  is  still  there.  In  view  of  this  there  is  need  to  bring
 socialistic  resolution.  This  is  much  true  in very  respect  of  prohibition.
 I  know  when  prohibition  was  introduced  in  Kanpur  tmcture  Ginger  was  sold  and

 taken  by  poor  labourers.  want  to  lay  emphasis  that  we  can  not  solve  this  problem  in

 half  hearted  manner.  Proper  atmosphere  should  be  created  to  abolish  this  social  evil,

 Many  people  carry  on  illicit  distribution  in  villages.  I  am  not  against  any  legislation  inte-
 nded  to  abolish  this  evil  but  want  to  say  that  only  legislation  will  not  help  us.  In  view
 of  this  I  suggest  this  problem  should  be  dealt  with  on  social  and  political  level,  Governm-
 ent  should  seek  the  cooperation  of  all  the  political  parties  and  social  organisation  for  this

 purpose.
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 aft  रा०  ढो०  भण्डार  :  पुता  रूप  से  मद्यनिषेघ  लागु  करने  के  पक्ष  म

 हु  ।  मुक्के  पता  है  कि  मद्य  निषेध  को  डाक  प्रकार  से  लागु  न  किये  जाने  के  कारण  ही  हमें

 फलता  मिली  है  ।  भ्रष्टाचार  के  कारण  नशाबन्दी  लागु  नहीं  की  जा  सकी  है  ।  महात्मा  बुद्ध  के

 समय  से  शराब  पीने  की  निन्दा  की  जाती  रही  है  ।  महात्मा  गांधी  कौर  डा०  अम्बेडकर  ने  भी

 नैतिक  स्वास्थ्य  तथा  ग्रामीण  कारणों  से  शराब  पीने  की  निन्दा  की  है  ।  इस  बुराई  के

 के  कारण  अनगिनत  परिवार  तवाह  हो  गये  हैं  ।  इस  लिये  मद्य निषेध  को  पुर्णा  रूप  से  तथा  सख्ती

 से  लागू  किया  चाहिये  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  g  कि  केवल  कानून  पास  कर  देने  से

 मनुष्य  के  व्यवहार  में  परिवर्तन  नहीं  हो  सकता  ।  जिन  लोगों  को  शराब  पीने  की  wales  आदत

 है  वे  भ्र पने  घरों  में  बेठ  कर  सकते  हैं  परन्तु  यह  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  कि  मद्यनिषध

 की  नीति  के  काररा  श्रमजीवी  वर्गों  ate  श्रतुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रीराम-जातियों

 को  लाभ  पहुंचा  है  ।  इसलिये  हम  कहते  हैं  कि  मद्यनिषेघ  सख्ती  के  साथ  लागु  किया  जाना  चाहिये

 यह  कहा  गया  है  कि  ate  रूप  से  शराब  निकालने  के  कार्य  ने  कुटी  र  उद्योग  का  रूप  ले

 लिया  है  att  श्री  प्रत्येक  घर  में  age  शराब  निकाली  जाती  है  ।  यह  धारणा  गलत  है  ।  जिन

 स्थानों  पर  भ्र वेध  शराब  बनाई  जाती  है  वहां  बहुत  कम  लोग  पहुंच  पाते  हैं  ।  जिन  व्यक्तियों

 को  श्रमजीवी  at  का श्रथवना  दलित  वर्ग  का  कोई  अनुभव  नहीं  वही  व्यक्ति  मद्य निषेध  &

 विरुद्ध  है  ।  परन्तु  मद्यनिषेव  से  निश्चय  ही  श्रमजीवी  वर्ग  तथा  श्रतुसुचित  जातियों  को  लाभ

 पहुंचा  है  |

 मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  था  कि  मद्य निषेध  कहां  तक  सफल  रहा  है  श्र

 उसे  पूर्ण  रूप  से  सफल  बनाने  के  लिये  कया  उपाय  किये  जा  रहे  है  ?  परन्तु  इसके  विपरीत  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  ढील  देना  चाहती  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सर्विस  श्राफ  इण्डिया  सोसाइटी  के  एक  सदस्य  श्री  को ठंडा  राव  की

 क्षता  में  एक  समिति  बनाई  गई  है  जिन्होंने  एक  प्रतिवेदन  भी  प्रस्तुत  किया  है  ।  टेकचन्द  समिति

 का  प्रतिवेदन  wr  हमारे  समक्ष  है  ।  उनका  निष्कष॑यह  है  कि  मद्य निषेध  से  लाभ  पह चा  है  ।

 गर्त  सरकार  को  मथयनिषेध  पूर्ण  रूप  से  लागु  करना  चाहिये  ।

 श्री  के०  रमानी  :  माननीय  सदस्यों  ने  इस  मामले  पर  नैतिक  हष्ट  से  विचार

 किया है
 ।  मेरे  विचार  में  यह  समस्या  एक  अधिक  समस्या  है  ।  हमें  इसी  दृष्टि  से  इस

 समस्या  पर  विचार  करना  हम  यह  नहीं  कहते  कि  शराब  पीना  आवश्यक  है  ।  परन्तु
 प्रश्न  यह  है  कि  मद्य निषेध  की  नीति  को  किस  प्रकार  लागु  किया  जाना  चाहिये  ।

 सब  से  पहली  बात  है  कि  पुलिस  बल  की  सहायता  प्राप्त  किये  बिना  सरकार  मद्य निषेध

 लागु  नहीं  कर  सकती  ।  कानून  बनाने  के  बावजूद  थी  सरकार  मद्य निषेध  को  पूर्ण  रूप  से  लागू
 नहीं  कर  सकी  है  र  इसीलिये  नैतिक  पक्ष  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  मान -
 नीय  सदस्यों  ने  श्रमजीवी  वग  तथा  देहातों  में  रहने  वाले  उन  लोगों

 का  उल्लेख  किया  है  जिनके

 पास  खाने  तक  की  व्यवस्था  नहों  मैं  यह  पुछना  चाहता  हु  कि  क्या  सरकार  इस  देश  में
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 7  1970  मद्य-निषेध  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 विदेशी  शराब  का  आयात  बन्द  कर  रही  है  ?  हम  देखते  हैं  कि  बड़े  आदमियों  के  लिये  मद्यनिवेष

 नहीं  है  ।  यहां  पर  बार  बार  गरीब  लोगों  उल्लेख  किया  गया  है  जिनकी  ara  बहुत  कम  है

 झोर  जिन्हें  एक  छोटे  से  कमरे  में  समस्त  परिवार  के  साथ  रहना  पड़ता  है  ए  व्यक्तियों  से

 श्राप  चरित्र  निर्माण  की  आशा  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  ?  उनके  पास  खाना  खाने  कौर  पानी

 पीने  को  नहीं  इसीलिये  उन  पर  मद्य निषेध  सम्बन्धी  प्रचार  का  कोई  भी  प्रभाव  नहीं  पड़  रहा

 है  ।  प्रत्येक  देहात  जिन  गरीब  लोगों  के  पास  कोई  भूमि  नहीं  जिनके  लिये  कारखानों  में

 काम  नहीं  वे  सब  श्रवण  रूप  से  शराब  बनाने  का  धन्धा  करते  हैं  ।  कुछ  ऐसे  लोग  भी  जो

 स्वयं  शराब  नहीं  पीते  यह  धन्धा  करते  है  ।  यह  काय  नियमित  व्यवसाय  का  रूप  रहा  है  ।

 फिर  पुलिस  भी  इन  लोगों  के  साथ  मिली  हुई  है  ।  तामिलनाडू  में  गोली  चलाने  का  भी  कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।  ऐसी  स्थिति  में  यदि  सरकार  कानन  बनाकर  मद्य निषेध  लागु  करना  चाहती  हैं

 तो  वह  पुर  रूप  से  सफल  रहेगी  ।  इसलिये  सरकार  को  गरीब  लोगों  के  रहन  सहन  की  स्थिति

 में  सुधार  करना  चाहिये  ।  यदि  उनके  लिये  शिक्षा  की  व्यवस्था  की  जाये  तो  वे  स्वयं  दाराब  पीने

 या  न  पीने  के  सम्बन्ध  में  fata  कर  इस  समय  केवल  गुजरात  कौर  तामिलनाडु  में

 निषेध  की  नीति  लागु  है  ।  कांग्रेस  सरकारों  ने  भी  इस  नीति  का  परित्याग  कर  दिया

 निषेध  के  कारण  तामिलनाडू  को  प्रतिवर्ष  16  करोड़  रुपये  का  घाटा  हो  है  ।  इस  राशि  के

 साथ  सरकार  कृषि  श्रमिकों  तथा  औद्योगिक  श्रमिकों  की  स्थिति  में  काफी  सुध।र  कर  सकती  है  ।

 इसीलिये  वहां  के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  कि  यदि  वे  seq क्त  घाटे  को  पुरा  करने

 के  लिये  तैयार  हैं  तो  वे  मद्यनिषेध  की  नीति  जारी  रखेंगे  अन्यथा  नहीं  ।

 केरल  में  मद्यनिषेष  नहीं  wrest  महाराष्ट्र  शादी  राज्यों  में  इस  नीति  को  नरम

 किया  जा  रहा  है  ।  पन्त  मैं  यह  कहना  चाहता  ह  कि  यदि  सरकार  मद्य निषेध  लागु  करना  चाहती

 है  तो  उसे  दमन  की  नीति  नहीं  अपनानी  चाहिये  ।

 Shri  Ram  Sewak  Yadav.  (Bara  Banki)  All  sections  of  society  will  agree  that  proh-

 ibition  should  be  enforced  in  its  entirety.  This  is  social  as  well  as  economic  problem,

 We  have  to  pass  legislation  and  also  take  other  measures  to  enforce  the  policy  of  proh-

 ibition

 It  is  the  question  of  prestige  for  the  people  belonging  to  congress  the  ruling  party

 to  enforce  prohibition,  I  want  to  point  out  that  even  Magistrates  drink  and  it  looks  strange

 when  a  person  who  himself  drinks  punish  others  for  drinking.  Though  Government  has

 adopted  the  policy  of  prohibition  but  if  it  is  observed  closely  it  will  be  seen  that  drink-

 ing  has  been  encouraged.  Certain  states  have  encouraged  it  in  order  to  collect  more  reven-

 ue.  The  liquor  has  become  a  source  of  income  but  at  the  cost  of  poor  men.  The  Govern.

 ment  blow  hot  and  cold  at  the  same  breath.

 In  view  of  this  if  Government  wants  to  implement  the  policy  of  prohibition  they

 should  take  concrete  steps  to  implement  it  in  its  entirety.  Many  people  have  started  th  -

 inking,  that  a  person  who  does  not  drink  is  not  a  modern  one,  It  has  become  a  symbo/

 of  being  modern.  We  know  many  M  P,  S.  and  Ministers  who  drink.  This  is  why  deter-

 mination  is  lacking.  In  1966,  a  resolution  was  passed  in  this  very  house  and  a  committe

 was  set  up,  they  had  given  some  suggestion  but  they  are  not  being  implemented.
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 Government-should  take  steps  to  enforce  the  policy--  prohibition  fully  aad  ‘in
 the  whole  country.  They  should  also  seek  the  cooporation  of  other  institutions.

 सभापति  महोदय  :  aa  समय  कम  है  कौर  वक्ताओं  की  संख्या  अधिक  है  ।  इसलिये  अध्यक्ष

 महोदय  ara  मंत्रणा  समिति  के  साथ  विचार  विमश  करके  इस  विषय  पर  आगे  चर्चा  करने  के

 लिये  कोई  ea  समय  निश्चित  करेंगे  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  1970/18  यादव  1892  के  11

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  |

 The  Lok  Sabha  Then  Adjourned  Till  Elven  ofthe  Ctock-on  Friday,  May  8,  1970/
 Vaisakha,  1892  (Saka).

 154  डायमण्ड  प्रिटिंग  प्रस



 लोक-सभा  वाद-विवाद  का  संक्षिप्त  अनुदित  संस्करण  है  कौर  इसमें  भ्र  ग्र  जी/हिन्दी

 में  दिये  गये  भाषणों  शादी  का  हिन्दी/अ  ग्रेजी  में  भ्रनुवाद है  |

 This  is  translated  version  in  a  summary  form  of  Lok-Sabha  Debates  and

 contains  Hindi/English  translation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi.  ]


